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७ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्राशिक्षण परिषद्‌, /989 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


एा प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकार्डिंग 
अधवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पदूधति द्वाग़ उसका संप्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है । 


( इस पुलतक की बिक्ती इस रार्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिय्ा यह पुस्तक अपने पूल आवरण अथवा जिल्द 
के अलावा किसी अय्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर,पुनर्विक्रॉे-4 या किराए पर न दी जाएँगी, न बेची जाएगी | 

(] इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्गित है । स्बड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य च्िधि द्वाए अंकित 
कोई भी संशोधित मृल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा । 





प्रकाशन सहयोग 


सी,एन. राव, अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग 
प्रभाकर द्विवेदी, मुख्य सम्पावक , यू. प्रभाकर राव, मुख्य उत्पावन अधिकारी 
एम. झ्ञाल, प्म्पादन सहायक सुरेन्द्रकांत शर्मा, उत्पादन अधिकारी 
टी. टी. श्रीनिवासन, सहायक उत्पावन आधिकारी 
राजेन्द्र चौहान, उत्पावन श्रह्ययक 


। आवरण : शशि अरोड़ा 
!सज्जा ; चंद्रप्रकाश टंडन, 


मूल्य ; रु, 7.50 


प्रकाशन विभाग में, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली | ।00|6द्वारा 
प्रकाशित एवं क्विक प्रिंट्स, सी-[/।, तारागणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज |, नई दिल्‍ली 0 028 द्वारा फोटो कम्पोज 
होकर गोवर्सन्स पब्लिशर्स प्रा. लि,, ए-43, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेजु-॥] नई दिल्‍ली 0 064 में मुद्रित 


प्रावकथन 


दस वर्षीय विद्यालयी शिक्षा की अवधि में विद्यार्थियों को नागरिक व राजनीतिक संस्थाओं का 
तथा भारत और विश्व की समकालीन समस्याओं का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। 
सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप इन दस वर्षों की अवाधि,में विद्यार्थियों में नागरिक व 
राजनीतिक प्रक्रियाओं की सही समझ पैदा करने के लिए बल दिया जाता है। सामान्य शिक्षा के 
इन तत्वों को बनाए रखते हुए + 2 स्तर पर वैषयिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। + 2 स्तर का 
एक उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के भिन्‍्त-भिन्‍त विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त 
करमे के लिए तैयार करना है। चूँकि इस स्तर पर यह विषय अध्ययन के लिए ऐच्छिक विषय है 
इसलिए यह उचित ही है कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया 
जाए। 


हमारा यह प्रयास रहा है कि पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री को अधिक से अधिक अर्थपूर्ण और 
व्यावहारिक बनाया जाए। नये पाठ्यक्रम में अध्ययन को. अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए 
राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों को समन्वित करने का प्रयास किया गया है। 


'सरकार के अंग +2 स्तर पर राजनीक्वि विज्ञान की पाठ्यपुस्तक माला की दूसरी कड़ी है। 
यह पुस्तक नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस पुस्तक में सरकार के विभिन्‍न अंगों जैसे 
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही के सैद्धांतिक स्वरूप की चर्चा 
भारत के संदर्भ में की गई है। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रम योजना में दिए गए कुछ केन्द्रिक शिक्षाक्रम के क्षेत्रों का 
समावेश इस पुस्तक में उपयुक्त रूप से किया गया है। पुस्तक को और अधिक व्यावहारिक 
बनाने के लिए पाठ्य सामग्री के साथ कुछ प्रयोगात्मक क्रियाओं का सझाव दिया गया है। साथ 
ही साथ प्रत्येक अध्याय में चौखटे के भीतर कछ प्रश्न दिए गए हैं अथवा अधिक जानकारी 
प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य पाठ्यसामग्री को बच्चों के 
व्यावहारिक जीवन के अनुभव और परिस्थितियों से जोड़ता है। इसके अलावा, पुस्तक में 
शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए कुछ.अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। पुस्तक की उपयोगिता को 
'और अधिक बढ़ाने के लिए कठिन शब्दों की सूची दी गई है। 


अंत में कई वर्षों से हमने यह आवश्यकता महसूस की है कि पुस्तक की उपयोगिता के संदर्भ 
में अध्यापक और छात्रों से व्यवस्थित जानकारी प्राप्त हो जाए। इस आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुए पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्निर्मित प्रणाली विकसित की गई है। इसी बात. 
को ध्यान में रखते हुए पुस्तक के अंत में अध्यापक और छात्र दोनों ही के लिए प्रश्नावली दी गई 
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गांधी जी का जन्तर 

गर्म तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह 
हे हो या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, 
१९) तो यह कसौटी आजमाओ : 


जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल यादं करो और अपने 
दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
कर रहें हो, वह उस ग्रादमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्‍या उससे उसे कछ लाभ 
पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काबू रख सकंगा ? यानि क्या ' 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ! 

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 


| ६ 40 हि मल न > | 
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सरकार और उसके अंग : 
सेड्ाातिक चर्चा 


प्रत्येक आधुनिक राज्य में सरकार के तीन अंग होते ' 


हैं; विधायिका, कार्यपालिका तथा त्यायपालिका। 
प्रत्येक संगठित समुदाय या समाज में कुछ कानून 
अवश्य होते हैं। सरकार के कानून बनाने वाले अंग 
को विधायिका कहते हैं। आधुनिक समाज की 
' बढ़ती जटिलता के कारण विधायिका पर, 
सामाजिक हित के लिए कानून बनाने के कार्य का 
बोझ बढ़ गया है। सरकार का दूसरा अंग 


कार्यपालिका, कानूनों को कार्यान्वित करती है।. 


यह सरकार का मुख्य अंग है। कानूनों को ठीक 
प्रकार से लागू किया जाना जहूरी है, अन्यथा 
आम लोगों के लिए उनका कोई महत्व नहीं 
रहता। न्यायपालिका को कार्य, अलग-अलग 
मामलों में मौजूदा कानूनों के आधार पर निर्णय 
देता है। न्यायपालिका समाज में न्याय की 
अभिरक्षक है। 


आदिकालीन और मध्यकालीन राज्यों में इन 
कार्यों के बीच कोई भेद नहीं रखा गया था। राजा 
सर्वोच्च विधि निर्माता, कार्य पालिका का प्रधान 
तथा न्याय का स्रोत होता था। ज्यों-ज्यों समाज 
जटिलतर बनता गया, कार्यों के विशिष्टीकरण 


तथा विभाजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। 
राजा विभिन्‍न निकायों को अपने अधिकार सौंपने 
लगा। अतः सत्ता का त्रिविभाजन अस्तित्व में 
आया। .यह राज्य के बढ़ते कार्यों से निबटने का 
एक सहंज साधन है। 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


सरकार के तीन कार्यों के बीच भेद पर ध्यान देने 
वाला पहला विचारक अरस्तू था। उसने इन्हें 
विचारात्मक, दंडाधिकारीय और न्यायिक कार्य 
कहा। सिसरो और पोलीबिअस जैसे रोमन 
विचारकों ने रोम के गणतंत्रीय संविधान की 
सराहना की क्योंकि उन्होंने उसमें सीनेट 
(विधान-मंडल), कॉन्सल्स (कार्य पालिका) तथा 
टाइब्यन. (न्यायपालिका) के बीच संतुलन 


' पाया। परंतु व्यवहार में सीनेट सर्वोच्च 


प्राधिकरण थी जिसके सामने अंततः सभी 
पदाधिकारी झुक जाते थे। सोलहवीं शताब्दी का 
फ़रांसीसी विचारक, बोदां शक्तिपार्थक्य की माँग 
करने वाला पहला आधुनिक लेखक था। उसने 


तर्क दिया कि अगर राजा कानून-निर्माता तथा _ 


थे 


न्यायाधीश दोनों होगा, तो निर्दयी राजा क्र और 
निर्दयतापूर्ण दंड देगा। ब्रिटेन के इतिहास में, 
कॉमनवैल्थ अवधि ([649-।660) के दौरान 
क्रॉमवेल ते कार्यपालक तथा विधायी कार्यों को 
पृथक किया लेकिन कार्यपालिका के प्रधान के रूप 
में उसने न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से पदच्युत 
किया। अंततोगत्वा मांटेस्क्यू के लेखन में 
'शक्ति-पार्थक्य के सिद्धांत का आविर्भाव हुआ 






हि 


पटेसबतू (698-755 ईसवी 
उदारवादी राजनीतिक विचारक। शक्ति 
पुथकक्‍करण के सिद्धांत के प्रवर्तक। अठारहवीं 
शताब्दी के एक प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक। 
प्रसिक्ष॑ पुस्तकें: 06 [8 'शचैणा॥८९ 
(098780॥॥2 ६॥ ७४098, /. 58 ७9॥70॥ 02४ 
|00$", 

यूरोप के निरंकुश राजा स्वयं विधायी, 
कार्यपालक, तथा न्यायिक विभागों पर नियंत्रण 


रखते थे। वे मंत्रियों को अपने प्रति ही उत्तरदायी 


भानते थे, स्वेच्छा से कानून बनाकर लागू करते 
थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते और उनकी 
सेवाएँ भी समाप्त करते थे। इंग्लैंड में, 
सांविधानिक संघर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद संसद 
नें कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त कर लिया 
और न्यायाधीशों को तब तक पद पर बने रहने 
का अधिकार मिल गया जब तक वे सदृव्यवहार 


सरकार के अंग 


करते हों। अगरहबीं शताब्दी के मध्य में यूरोप 
के अन्य किसी देश की अपेक्षा इंग्लैंड में प्रजा को 
अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार मांटेस्क्य्‌ 
को विश्वास हो गया कि सत्ता के केंद्रीकरण का 
अर्थ है निरंकेश शासन। नियंत्रण तथा संतुलन 
द्वारा सुरक्षित होकर शक्तियों अथवा अधिकारों 
के विवेकपूर्ण वितरण वाली व्यवस्था के अंतर्गत 
ही व्यवितगत स्वतंत्रता संभव है। मांटेस्क्यू ने इस 
सिद्धांत को सन्‌ 748 में प्रकाशित अपने ग्रंथ 
एस्प्रिदल्बा में प्रतिपादित किया। 


'शक्ति-पार्थकय का सिद्धांत 


शक्ति-पार्थकय के सिद्धांत का मतेलब है कि 
विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक कार्य 
व्यक्तियों के पृथक निकायों द्वारा किए जाने 
चाहिए, प्रत्येक निकाय या विभाग अपने 
कार्य-क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए और प्रत्येक 
निकाय को अन्य दो में से किसी पर नियंत्रण की 
शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मांटेस्क्यू के 
सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना कर 
उस यथा संभव व्यावहारिक रूप दिया। इस 
सिद्धांत की जन्मभूमि फ्रांस, ने भी इसे मान्यता 
प्रदान की। 


प्रथक-पथक हाथों में तीन शक्तियों के रहने 
के व्यापक अर्थ में, सभी आधूनिक सांविधानिक 
राज्यों में शक्ति-पार्थक्य की भावना के अनुरूप 
काम करने की प्रवृत्ति होती है। यद्यपि इसी अर्थ 
में शक्ति-पार्थक्य का सिद्धांत सत्य है, तो भी, 
आज की दुनियां के किसी भी देश की सरकार में 
हमें शक्तियों का पूर्ण पार्थक्य नहीं मिलता। 
सरकार के तीतों अंगों को पूरी तरह से अलग 
करना न तो वांछनीय है और न ही पूर्णतया 
व्यावहारिक यदि सरकार का प्रत्येक अंग अपने 
कार्यकलापों के क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र होगा, तो 
विभिन्‍न अंगों में बाधाएँ आ सकती हैं तथा 
गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं। 
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अतः शक्तिपार्थक्य का सिद्धांत पूरी तरह से 
अमल में नहीं लाया जा सकता। विधायिका 
किसी कानून की रूपरेखा निर्धारित कर देती है। 
कार्यपालिका उस कानून को लागू करते समय इस 
के संबंध में विस्तृत ब्यौरा तैयार करती है। 
प्रत्येक देश में विधायी निकाय कार्यपालिका को 
किसी कानून के अंतर्गत नियमावली बनाने के 
लिए अधिकाधिक अधिकार देता है। ये नियम 
उतने ही बाध्यकारी हैं जितने कि विधायिका द्वारा 
पारित कानून। आपात स्थिति में, कार्यपालिका 
को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिला 
होता है। इसी प्रकार, लिखित कानून की व्याख्या 
करते और अलिखित कानून को स्पष्ट करने के 
अपने प्राधिकार द्वारा न्यायपालिका विधि -निर्माण 
या कानून बनाने में हिस्सा लेती है। इस तरह 
_ कानून बनाने में सरकार के तीनों अंग सहभागी 


होते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के भी कछ 
कार्य करती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य 


अमेरिका में निचली अदालतों और ब्रिटेन में 
"जस्टिस आफ पीस को शांति बनाए रखने का 
काम सौंपा गया है। इंग्लैंड में वि धायिका का उच्च 
सदन, हाउस ऑफ लार्ड्स' अपील का उच्चतम 
न्यायालय भी है। 


ब्रिटिश शासनप्रणाली में शक्ति-पार्थक्य को - 


किसी हद तक स्थान दिया गया है। संसद एक 
' निकाय के रूप में विधायिका के कार्य निष्पादित 
करती है और कार्यपालिका से भिन्न है। ब्रिटिश 
संसद (पालियामेंट) विशुद्ध रूप में विधायी 
निकाय है। वह कार्यपालिका के साथ प्रशासनिक 
कार्यों में भाग नहीं लेती। कार्यपालिका सरकार 
का पृथक अंग है। सन्‌ ।70। के ऐक्ट ऑफ 
सेटिलमेंट' ने ब्रिटेन में न्यायपालिका को स्तंत्रता 


प्रदान की। ब्रिटेन में न्यायाधीश .कार्यपालिका के 


नियंत्रण से मुक्त होते हैं। कार्यपालिका उन्हें सेवा 
से नहीं निकाल सकती फिर भी , संसदीय शासन 
प्रणाली का मूल सिद्धांत शक्तियों का केंद्रीकरण 


3 


है, न कि पार्थक्य। मंत्रियों की सदस्यता, 
मंत्रिमंडल का नेतृत्व, विधायी पहल तथा संसद 
के प्रति उनका सामूहिक उत्तरदायित्व, ब्रिटेन 
की संसदीय प्रणाली के प्रमुख लक्षण हैं। हाउस 
आफ लार्ड्स अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। 
इस प्रकार ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में 
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के 
क्षेत्रधिकारों के बीच सुस्पष्ट पुथक्करण नहीं है। 
संगठित दल प्रणाली और जनमत के दबाव के 
माध्यम से स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश 
की जाती है। शक्तिपार्थक्य तथा नियंत्रण और 
संतुलन की विस्तृत प्रणाली के माध्यम से यह 
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सरकार के अंग 


उद्देश्य पूरा नहीं किया जाता। इस तरह ब्रिटेन 
ने शक्तिपार्थक्य के सिद्धांत को पूर्णतया स्वीकार 
नहीं किया है। सरकार की निरंकशता के विरुद्ध 
वह अन्य संस्थागत बचाबों पर निर्भर रहता है। 
इसके विपरीत, अमरीका के सामाजिक तथा 
राजनीतिक जीवन में अत्यधिक जटिलता थी। 
इस कारण अमरीकी संविधान निर्माता स्वतंत्रता 
की रक्षा के उद्देश्य से शक्तिपार्थक्य की 
सांविधानिक युक्त पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित 
हुए। 


अमरीकी संविधान में शक्तिपार्थक्य के 
सिद्धांत का उल्लेख नहीं हुआ है लेकिन बह उसमें 
अंतर्निहित है। संविधान के पहले तीन अनुच्छेद 
शक्तिपार्थक्य के मूल सिद्धांतों को मूर्तरूप देते 
हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय 
ने इस सिद्धांत को देश के सांविधानिक कानून के 
भाग के रूप में मान्यता दी है। 

कार्यपालिका तथा विधायिका के अथवा 
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पारस्परिक 
संबंध स्पष्ट रूप से शक्तिपार्थक्य के संकेत देते 
हैं। अमरीकी राष्ट्रपति कांग्रेस (विधान -मंडल) का 
रादस्य नहीं होता और वह कानून बनाने में पहल 
नहीं कर सकता। राष्ट्रपति निश्चित अवधि की 
समाप्ति से पहले कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता, 
और न ही कांग्रेस राष्ट्रपति को पद मुक्त कर 
सकती है। न्यायाधीशों की सेवा की अवधि तथा 
अन्य सेवा शर्तें कार्यपपालिका द्वारा विनियमित 
नहीं की जा सकती। इनके अनेक उदाहरण दिए 
जा सकते हैं। 


अमरीकी संविधान के निर्माता यह अच्छी तरह 
जानते थे कि शक्ति-पार्थक्य के सिद्धांत को प्री 
तरह से अमल में लाना असंभव है। तदनसार, 
राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानून या कार्यवाही 
पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस 
का रोक सकता है। कांग्रेस के नाम संदेश भेजने 





रथ 


के अधिकार सहित यह निषेधाधिकार राष्ट्रपति 
को विधिनिर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 
समर्थ बनाता है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई 
संधियों या नियुक्तियों की पृष्टि के अधिकार द्वारा 
कार्यपालिका के कार्यकलापों को घिनियमित कर 
सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक 
पुनरीक्षण के अधिकार के माध्यम से विधि 
निर्माण के कार्य को संशोधित या प्रभावित करता 
है। 


भारतीय संदर्भ 


भारत के संविधान निर्माताओं ने विधायथिका तथा 
कार्यपालिका के संबंध में शक्ति-पार्थक्य के 
सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। राष्ट्रपति और ' 
मंत्रि-परिषद्‌ को लेकर बनी केंद्र सरकार की 
कार्यपालिका संसद का भाग है। संसद के दोनों 
सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 
राष्ट्रति अपने संदेशों और निलंबन 
विशेषाधिकार के माध्यम से विधिनिर्माण को 
प्रभावित कर सकता है। साथ ही, उसे अध्यादेश 
जारी करनें का अधिकार भी प्राप्त है। अध्यादेश 
जारी करना थोड़े समय के लिए कानून बनाना है। 
संसद के अंतर्गत समस्त विधायी क्षेत्रों के किसी 
भी विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता 
है। भारत में मंत्रिपरिषद्‌ संसद का अभिन्‍न अंग 


मन संविधान के नीति निदेशक 
सिद्धांतों में से एक में कहा गया है कि 
न्यायिक शक्तियों को कार्यपालिका 


शक्तियों से पृथक किया जाना चाहिए। 


धी 


आप के राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में 
इस सिद्धांत पर किस सीमा तक अमल 
होता है? 
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; है। मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं. कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त हैं और संवि धान 
और सामूहिक रूप में वे संसद के प्रति उत्तरदायी में ही उनके वेतनमान तथा सेवा शर्तें नियत कर 
होते हैं। मंत्रिपरिषद्‌ को विधायी नेतृत्व और दी गई हैं। वे सद॒व्यवहार के दौरान अपने पदों पर 
पहल का अधिकार प्राप्त है। .' बने रहते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित 

न्यायपालिका के संगठन में भारत के संविधान प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उच्चतम 
निर्माताओं ने शक्तिपार्थक्य के सिद्धांत को न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सेवाएँ समाप्त 
अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करता है। 


अभ्यास 


!,. सरकार के तीन अंग कौन से हैं और बे क्‍या कार्य करते हैं? 


2, आधुनिक काल में शक्तिपार्थक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक ने किया? किस .. 
देश ने अपने सांविधानिक ढोंचे में सिद्धांत के रूप में इसको अपनाया? 


3. 'शक्तिपार्थक्य सिद्धांत के क्या उद्देश्य हैं? इसकी उपयोगिता की चर्चा कीजिए। 
4, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने शक्तिपार्थक्य के सिद्धांत को कहां तक अपनाया है? 


अध्याय .2 


विधायिका की सामान्य 
विशेषताएँ 


विभिन्‍न राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका के 
तामों के बारे में एकहूपता नहीं है। इसको अनेक 
नामों से जाना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका 
में कांग्रेस”, जापान में 'झायट'', ब्रिटेन में 
"पार्लियामेण्ट” तथा भारत में संसद । 
विधायिका के प्रायः दो रूप हैं। एक सवनीय तथा 
दिसदनीय। द्विसदतीय विधायिका में निम्न सदन 
के लिए लोकप्रिय नाम सक्ना है। 


कार्य 


विधायिका के कार्य उस सिद्धांत पर निर्भर होते हैं 
जिस पर उसका गठन होता है। मोटे तौर पर 
विधायी नीति के निर्माण में तीन प्रणालियों का 
प्रचलन है। स्वेच्छाचारी शासक या राजा या 
नौकरशाही प्तरकांर विधायिका को परामर्शी 
निकाय के रूप में रख सकती है। उदाहरण के लिए 
]9वीं शताब्दी में भारत में विधान परिषदें पूर्णतया 
कार्यपालिका के अधीन थीं दूसरी ओर, संसंदीय 
सरकार में कार्यपालिका विधायिका के अधीन 
रहती है। सरकार के कार्यकलापों के लगभग 
प्रत्येक क्षेत्र में विधायिका की इच्छा सर्वोपरि होती 
है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस में है। कुछ 


शासन प्रणालियों में कार्यपालिका और विंधायिका 
के बीच शक्ति का संतुलन भी संभव हो सकता है। 
ऐसी सरकारों में कोई एक प्राधिकार इस प्रकार 
दिया जाता है कि उससे दूसरे अंग के प्राधिकार पर 
नियंत्रण बना रहे। संयुक्त राज्य अमरीका में यही 
स्थिति है। संयुक्त राज्य अमरीका की विधायिका 
(कांग्रेस) कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण 
नहीं रख सकती और न ही वह अकेले संविधान में 
संशोधन कर सकती है। 


विधायिका का मुख्य कार्य देश के लिए कानून 
बनाना, अनुपयुक्त कानूनों को निरस्त करना और 
उन्हें समय की आवश्यकतानुसार बदल कर 
सुधारना है। यही नहीं, विधायी निकाय कर लगाने 
के अधिकार का भी प्रयोग करते हैं। वे धन जुटाने 
के तरीके, जुटए जाने वाले धन की राशि तथा उसे 
खर्च करने के ढंग के संब॑ ध में निर्णय करते हैं। वित्त 
और कछेक प्रकरणों में विधांयिका वित्तीय 
नियंत्रण द्वारा तथा आवश्यकतानुसार मंत्रियों पर 
नियंत्रण के माध्यम से कार्यपालक अंग की घरेलू 
और विदेशी नीतियों पर भी नियंत्रण रखती हैं। 
संसदीय सरकारों में विधायिका प्रश्नों, स्थगन 
प्रस्तावों, वित्तीय. कटौतियों और अविश्वास 


विधायिका की सामान्य विशेषताएँ 


प्रस्तावों आदि के माध्यम से कार्यपालिका को 
नियंत्रित करती है। चुनावों में हार-जीत का 
फैसला करवाने, अपनी कार्यविधि तय करने और 
महाभियोग-न्यायालय के रूप में काम करने के 
अपने अधिकारों द्वारा विधायिकाएँ कुछ न्यायिक 
कार्यों को भी निष्पादित करती हैं। 


इस प्रकार विधायिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
विभिनन क्षेत्रों से संबंधित हैं: 
[,  विधि-निर्माण क्षेत्र, जैसे (क) कानून 
बनाना, (ख) संविधान में संशोधन करना, 
(ग) अध्यादेशों का अनुमोदन करना 
इत्यादि। 


2, वित्तीय क्षेत्र, जैसे राष्ट्र के आय-व्यय का 
अभिर क्षण, 

3. कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के प्रधानों 
के निर्वाचन /चयन में भाग लेना, 


4. कार्यपालिका के कार्यकलापों की देख-रेख 
और नियंत्रण (यद्यपि विधायिका कार्य - 
पालिका के कार्यों में सीधे भाग नहीं लेती), 

5. न्यायिक कार्यों का निष्पादन, 


6. प्रतिनिधित्व संबंधी कर्त्तव्यभार-अर्थात्‌ 
नीचे से उठने वाली मांगों को दिशा देना और 
ऊपर के स्तरों से सूचना तथा ब्यौरा 
उपलब्ध कराना, तथा 


7. अन्य विविध कार्य। 


आधुनिक राज्यों में सरकार के कार्य अत्यन्त 
जटिल और विस्तृत हो गए हैं अर्थात्‌ सरकार के 
काम बहुत बढ़ गए हैं। परिणामस्वरूप वि धायिका 
का कार्य क्षेत्र भी व्यापक हो गया है। परन्तु 
' विधायिका के लिए बढ़ते काम के दबाव को झेलना 
कठिन हो गया है। अतः ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों में 
भी विधायिका अपनी शक्ति या अधिकार को 
प्रशासनिक निकायों को सौंप देती है। फिर भरी, 


।ए 


विधायिका की जन प्रतिनिधित्व की भूमिका इतनी 
अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे सरकार की नीति को | 
प्राधिकृत अथवा अनुमोदित होने की वैधता प्राप्त 
हो जाती है। 


प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की पद्धतियाँ 


जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधिनिर्माण संबंधी आंदोलन 


' के वो आधार हैं: पहला सैद्धांतिक और दूसरा 


व्यावहारिक। सैद्धांतिक तर्क यह है कि संपूर्ण सत्ता 
जनता में है, इसलिए कानून बनाने में जनता को ही 
सीधे भाग लेना चाहिए। व्यावहारिक तर्क यह है 
कि विभिन्‍न क्षेत्रों में जनता विधायिका से निराश 
हो चुकी है, इसलिए जनता को उसके कामकाज 
को अपने हाथों में लेकर बिना किसी हस्तक्षेप के 
स्वयं कानूत बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त 
अधिकांश राज्यों में दलीय अनुशासन इतना 
कठोर हो गया है कि व्यक्ति की प्रतिनिधित्व करने 
की क्षमता बिल्कल खत्म हो गई है। विधिनिर्माण 
में जनता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के .लिए तीन 
लोकतंत्रीय पद्धतियाँ हैं। ये हैं : परिपच्छा, पहल 
और प्रत्याहवान (वापस बुलाना)। स्विट्जरलैंड 
और संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों में 
मतदाताओं को परिपृच्छा के माध्यम से यह: 
अधिकार प्राप्त है जिसके मा ध्यम से वे विधायिका 
में प्रस्तुत विधेयक की समी क्षा, उसके कानून बनाने 
से पहले कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में पहल" 
का अधिकार भी लोकप्रिय है और अपने 
प्रतिनिधियों द्वारा पारित कानून के लिए सुझाव 
प्रस्तुत करने का जनता को अधिकार प्राप्त है। 
संयुक्त राज्य अमरीका के क॒छ राज्यों में प्रचलित 


प्रत्याहवान द्वारा जतता को: यह अधिकार दिया 


गया है कि वह असंतोषजनक , कार्य करने वाले 
प्रतिनिधि को उसके पद की अवधि के बीतने से 
पहले वापस बुला सके। इन तीन के अलावा 
जनमत-संग्रह और नगर सभा के उपाय भी. 


९ 


प्रचलित हैँ। जनमत-संग्रह का शाब्दिक अर्थ है, 
किसी प्रश्त पर जनता का सत जानना | इसके द्वारा 
जनमत जानने के लिए किसी सांवि धानिक मुद्दे 
को जतता के सामने रखा जाता है और उस पर 
जनता की इच्छा मालूम की जाती है। नगर सभा 
संयुक्त राज्य अमरीका के न्युइंग्लैंड राज्य में 
प्रचलित है और इस उपाय द्वारा स्थानीय समुदाय 
से संबंधित मुददों पर विचार-विमर्श करके जनता 
द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। 


सैद्धांतिक रूप से प्रत्यक्ष विधिनिर्माण के कछ 
गुण हैं। इस विधि में आम नागरिकों को महसूस 


होता है कि प्र भृता था सर्वोच्च प्राधिकार वास्तव में . 


उन्हीं के पास हैं। उदाहरण के लिए, परिपृच्छा से 
यह सुनिश्चित हो जाता हैं कि अधिकांश 
मतदाताओं के विरोध करने पर कोई विधेयक 
कानून नहीं बन सकता। यदि विधायिकां कुछ 
अच्छे कानून बनाने की जरूरत के प्रति उदासीनता 
दिखाती है, तो जनता का एक वर्ग पहल के 


अधिकार द्वारा कानून. बनवा सकता है। इन दोनों ' 


ही उपायों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि 
मतदाता व्यक्ति विशेष पर ध्यान न देकर 
प्रस्तावित कानूनों पर शांत मन से विचार कर 
सकता है। 


आम चुनावों में मतदाता उम्मीदवार के 
व्यक्तित्व और उसकी तीतियों और कार्यक्रमों के 
बीच कभी -कभी अंतर करने में कठिनाई अनुभव 
करते हैं। यह भी देखा गया है कि परिपुच्छा में 
मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रायः कम 
होती है। इस प्रकार मतदान में भाग न लेने वाले 
जन समूह के आकार को देखते हुए यह जानना 
कठिन हो जाता है कि क्‍या उठाए गए मुद्दे पर 
कोई जनमत है भी। साथ ही, सामने लाए गए 
' जटिल सुझावों या प्रस्तावित कानूनों पर मतदान 
करना कई लोगों के लिए वास्तव में कठिन होता 
है। यहाँ तक कि अच्छी जानकारी और योग्यता 


सरकार के अंग 


वाले नागरिक भी बैंकिंग, भुद्रा, सीमा-शुल्क, 
किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण आदि जैसे उलल्ले 
विषयों पर प्रस्तावित कानूनों में निहित अर्थ बहुत 
कम समझ पाते हैं। साथ ही, अधिकांश मतदाता ' 
विधिनिर्माण के सिद्धांत विशेष पर ही सहमति 


प्रकट कर पाते हैं, अर्थात्‌ वे किसी सिद्धांत के 


व्यावहारिक पक्ष को नहीं समझ पाते है, इसके लिए 
तो विशेष जानकारी आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त, सामान्य मतदाता सामाजिक महत्व के 
अधिकांश प्रश्नों पर राय कायम करने की न इच्छा 
रखता है और न पर्याप्त साहस। 


प्रत्यक्ष विधिनिर्माता की वकालत करने बालों 
का कहना है कि परिपृच्छा तथा पहल विधायिका 
के दोषों को सुधारते हैं ताकि बह भ्रष्ट आचरण न , 
कर सके तथा जनादेश की अबज्ञा न करे। 
मतदाताओं पर भी आम तौर पर अखबारों और 
जनता के बीच दिए गए भाषणों का प्रभाव पड़ता 
है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इन 
अखबारों और भाषणों का दृष्टिकोण विवेकपूर्ण 
हो। सच बात तो यह है कि मतदाताओं के नैतिक 
तथा बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाकर ही 
विधायिका के दोषों की दूर किया जा सकता है। 
केबल प्रत्यक्ष विधिनिर्माण द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त 


' नहीं किया जा सकता। कुछ वर्गों अथवा समूहों के 


प्रयास से विधायिका के सदस्यों की तुलना में 
अधिकांश मतदाताओं को गुमराह किया 'जा 
सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष विधिनिर्माण के 
विरोधियों का तक है कि अगर प्रस्तावित कानून को 
स्वीकृत या अस्दीकृत करने का अंतिम अधिकार 
आम लोगों को दे दिया जाए तो विधायिका में 
दायित्व की भावना घट जाएगी। यदि राज्य छोटा 
हो और मतदाता प्रबुद्ध हो, तो परिपृच्छा और 
पहल बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। भारत एक 
बड़ा देश है और यहाँ आम जनता में निरक्षरता 
तथा अज्ञान फैला है, इसलिए पहाँ परिपुच्छा और 


विधायिका की सामान्य विशेषताएँ 


पहल की शुरूआत करना कठिन है। साथ ही, 
भारत में निर्वाचक मण्डल का आकार विशाल है। 
इस कारण वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से इन 
पद्धतियों या उपायों का प्रयोग यदि असंभव नहीं तो 
बहुत कठिन अवश्य है। 


द्विसवनीय तथा एक सदनीय प्रणालियों 

. अधिकांश देशों में विधायिका के दो सदन होते हैं। 
इस व्यवस्था को द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं। यह 
प्रणाली भारत, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमरीका 
आदि देशों में प्रचलित है। इसके विपरीत चीन, 
नेपाल और चेकोस्लोवाकिया आदि क॒छ ऐसे देश 
हैं, जहाँ विधायिका में एक सदन ही है। ऐसी 
व्यवस्था को एक सदनीय प्रणाली कहा जाता है। 


मध्यकालीन विधायिकाओं में कहीं-कहीं तीन, 


चार या पाँच सदन तक होते थे जिनमें प्रत्येक सदन 
समाज के किसी वर्ग या जागीर का प्रतिनिधित्व 
करता था। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश 
संसद को दो सदनों यानी हाउस आफ लार्ड्स तथा 
हाउस आफ काम नस में, बांटा गया था। ब्रिटेन में 
सांविधानिक सरकार की सफलता ने विभिन्‍न देशों 
को द्विसदनीय प्रणाली की उपयोगिता के बारे में 
' आश्वस्त किया है। यदि संघीय राज्य हो तो द्वित्तीय 
सदन के पक्ष में एक विशेष तर्क दिया जा सकता है 
कि पहला या निम्न सदन संपूर्ण संघ की जनसंख्या 


का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय या उच्च , 


सदन संघीय सिद्धांत अथवा संघ के अंतर्गत राज्यों 
की इच्छा को मूर्त रूप देता है। 


संसार के अधिकांश एकात्मक राज्यों ने भी 
द्विसदनीय प्रणाली को इसलिए अपनाया है क्योंकि 
इसके कई लाभ हैं। दूसरे सदन की मौजूदगी एक 
ही सदन द्वारा जल्दबाजी में और बिना अच्छी तरह 
से सोचे-विचारे कानून बनाने की प्रवृत्ति पर रोक 
लगाती है। दूसरा सदत रहने पर किसी प्रस्तावित 
कानून के प्रस्तुत किए जाने और कानून का रूप लेने 
के बीच समय बढ़ जाता है और इस तरह 
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सोचने-विचारने और समझने-बूने के लिए 
पर्याप्त समय मिल जाता है। विधेयक के कानून 
बनने में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो समय 
लगता है, यह समय उसके अतिरिक्त होता है। 
विधेयक के प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति 
अवस्था में अच्छी छानबीन विशेष रूप से जब यह 
किसी चयन समिति के सुपुर्द किया गया हो। . 
कभी-कभी जनमत जानने के लिये विधेयक के 
परिचालन यानी प्रसार और तुतीय वाचन के 
कारण विचार-विमर्श तथा विश्लेषण के लिए 
पर्याप्त समय मिल जाता है। 


यह तर्क भी दिया जाता है कि द्वितीय सदन 


- प्रथम सदन की निरंकशता से व्यक्ति की रक्षा 


करता है। कहा जाता है कि द्वित्तीय सदन का 
अस्तित्व स्व॒तंत्रता बनाए रखने की गारंटी है 
क्योंकि एक सदनीय प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल 
अन्य किसी संस्था के परामर्श की बाध्यता न रहने 
के कारण, अपनी शक्ति का दुरूपयोग करके 
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों पर 
एकाधिकार रखने की कोशिश कर सकता है। 


द्विसदनीय पद्धति का एक अन्य लाभ यह है कि 
राज्य में विशेष हितों, समूहों और वर्गों को 
प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में 
समाज के विभिन्‍न वर्ग होते हैं और जब तक समाज 
के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक 
एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा। यदि एक ही 
सदन रहेगा तो सब मतों के लोगों और क्षेत्रीय हितों 
को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं होगा। द्वित्तीय 
सदन के होने पर सबकी समान अवसर दिया जा 
सकेगा। 


मनोनयन के सिद्धांत पर आधारित द्वित्तीय 
सदन सुयोग्य व्यक्ति को विधायिका में प्रवेश का 
अवसर देता है। कुछ छ्याति प्राप्त लोग चुनाव की 
परेशानी और झंझट में उलझकर अपनी शांति 
नहीं खोना चाहते हैं। पर अगर ऐसे लोगों को 


[0. 


विधायिका में स्थान दे दिया जाए, तो उनकी 
बहमल्य राय से सभी लाभान्वित होंगे। विशिष्ट 
ज्ञान के भंडार के रूप में द्वित्तीय सदन के सुजन के 
लिए अनेकानेक तर्क दिए जा सकते हैं। उच्च सदन 
का कार्यकाल निम्न सदन के कार्यकाल से अधिक 
लंबा रहता है और उसमें अनुभवी व्यक्ति रहने 
चाहिए। 


द्विसदतीय पद्धति के, इस तरह, बहुविज्ञापित 


लाभों के बारे में एक सदनीय पद्धति के समर्थकों ने 


गंभीर प्रश्नचिहन खड़े कर दिए हैं। प्रायः यह कहा 
जाता है कि ट्विसदनीय वि धधायिका के दोनों सदनों में 
मतभेद बना रहता है। अगर द्वित्तीय सदन में 
कार्यपालिका द्वारा मनोनीत सदस्य रखे जाते हैं तो 
उन्हें जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय सदन को मिले 
अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएँगे। अगर अप्रत्यक्ष 
ढंग से चुनाव द्वारा उसका गठन होता है, तो ऐसा 
करके घूसखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा 
फमिलेगा। द्विसदनीय पद्धात के विरुद्ध मख्य तर्क 
यही है कि दो सदन होने पर राज्य की एकता के 
सिद्धांत को आधात पहँचता है। 


पनरीक्षण करने वाले निकाय के रूप में द्वित्तीय 
सदन की उपयोगिता जैसे तक का भी खण्डनकिया 
जाता है। प्रथम सदन जनता के प्रति उत्तरदायी 
और निवाचित प्रतिनिधियों को लेकर गठित किया 
जाता है। अतः यह बात बिल्कल स्पष्ट है कि ये 
निवाधित प्रतिनिधि द्वितीय सदन द्वारा दिए 
विपरीत मत की स्वीकारने के लिए तैयार नहीं 
होंगे। विशेषतया संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ऐसा 
होता है क्योंकि विधायिका जिम्मेदार मंत्रिमण्डल 
तथा प्रशासनिक विशेषज्ञों के स्थायी निकाय पर 
नियंत्र॥म रखती है। यदि द्वितीय सदन की 
असहमति होने पर किसी प्रस्तावित कानून का 
तकनीकी दृष्टि से पुत्तरीक्षण करना भी पड़े, तो 
इससे कोई रूकावट नहीं होती। 


आजकल लग भग सभी कानूनों पर प्रथम सदन 


सरकार के अंग 


में उनके पारित होने से पहले खूब अच्छी तरह से 
सोचविचार और बहस हो जाती है। वास्तव में 


द्वित्तीय सदन में होने वाली बहस एक तरह से 


पनुरावृत्ति है। इस पर लगने वाला समय और धन 
बेमतलब है, इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि ' 


द्विसदनीय विधायिकाओं में बहुमत की निरंकशता 
पर द्वित्तीय सदन अंकश लगाने का काम करता है। 


ऐसी स्थिति में तो कार्यपालिका के निलंबन- 
विशेषाधिकार जैसे उपायों की व्यवस्था की जा 
सकती है। साथ ही, सजग विपक्ष तथा जागरूक 
मतदाता विधायी बहमत की मनिरकश होने की 
प्रवृत्ति पर रोक लगा सकता है। 


आलोचक यह भी कहते हैं कि संघीय व्यवस्था 
के अंतर्गत द्वित्तीय सदन संघीय शक्ति के दुरूपयोग 
के विरुद्ध संघ की इकाइयों की कोई रक्षा नहीं कर 
सकता। पहली बात तो यह है कि द्वित्तीय सदन के 
सदस्य संघ की इकाइयों के हिंत को देखने के स्थान 
पर प्राय: अपने दल के हित की ही चिंता में लगे होते 
हैं। दसरे, संघीय प्रणाली के परिचालन के दौरान 
इकाइयों का प्रतिनिधित्व बेअसर और बेकार होने 
लगता है क्योंकि आज संचार साधनों के द्रुत 
विकास के कारण हर देश में लोगों के बीच 
राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ चुकी है। तीसरे, 
संविधान में प्रदत्त शक्तियों के मूल वितरण और 
संघ के कार्यकलापों की न्यायिक समीक्षा द्वारा 
इकाइयों के हित सुरक्षित हों जाते हैं। इस प्रकार 
समीक्षकों का मत है कि चाहे कितनी भी वकालत 
की जाए और कितने ही तक क्‍यों न दिए जाएँ, 
द्वितीय सदन के गठन को उचित नहीं ठहराया जा 
सकता। 


द्वितीय सदन के कार्य 

द्वितीय सदन के कार्यों के बारे में प्रायः तीन सिद्धांत 
प्रस्तुत किए जाते हैं। द्वित्तीय सदन सब मामलों में 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रथम सदन के समान 
अधिकार रख सकता है। ऐसी स्थिति में कई 


विधायिका की सामान्य विशेषत्ताएँ 


अवसरों पर गतिरोध होना निश्चित है। दूसरा 
दृष्टिकोण यह है कि उच्च सदन वित्त संबंधी 
मामलों में प्रथम सदन के अधीनस्थ हो, परंतु 
अन्य मामलों में दोनों सदन समान अधिकार रखते 
हों। ऐसी स्थिति में भी दो सदनों के बीच गतिरों ध 
उत्पन्न हो सकता है। तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार 
द्वितीय सदन केवल संशोधन और सुधार संबंधी 
सिफारिश करने का सीमित अधिकार मात्र रख 
सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, एक 


समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है, जिसके 


बाद द्वितीय सदन स्वयं पहले अस्वीकृत किसी 


विधेयक को प्रथम सदन द्वारा दूसरी या तीसरी बार ' 


पारित होने पर स्वीकृत कर ले। उदाहरण के लिए 
गतिरोध को दूर करने का ऐसा तरीका ब्रिटेन के 
संविधान में है। 


विधायी सदनों का वर्गीकरण तथा गठन 


गठन की पद्धति के अनुसार द्वित्तीय सदनों को 


वंशानुगत और मनोनीत तथा अंशतः निर्वाचित 
और पूर्णतः निर्वाचित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा 
सकता है। ब्रिटेन के 'हाउस आफ लाईस के 
अपवाद सहित अन्य सब विशुद्ध रूप से वंशानुगत 


उच्च सदन समय की धारा में प्रवाहित हो चुके हैं। . 


मनोनीत द्वित्तीय सदन और वंशानुगत द्वितीय 
सदन के बीच इस तथ्य द्वारा ॥हचान की जा सकती 
है कि वंशानुगत सदस्य अपने बाद पद को अपनी 
संतान को सौंप सकता है जबकि मनोनीत सदस्य 
का पद उसकी मृत्यु अथवा संविधान में प्रदत्त 
अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। सैद्धांतिक रूप 
से द्वित्तीय सदन के अधिकार प्रथम सदन के समान 
हो सकते हैं और उसकी स्वीकृति के बिना कोई 
विधेयक कानून नहीं बन सकता फिर भी व्यवहार 
में बह निम्न सदन की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं 
कर सकता क्‍योंकि मंत्रिमण्डल निम्न सदन के प्रति 
ही उत्तरदायी होता है। 


॥[, 


यद्यपि द्वित्तीय सदन के गठन का सिद्धांत - 
विभिन्‍न देशों में एक समान नहीं है, परन्तु प्रथम 
सदन के गठन संबंधी सिद्धांत के बारे में वास्तविक ' 
रूप से सहमति है। प्रत्येक आधुनिक देश में - 
प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार अधिकाधिक 
लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। जनसंख्या के 
आधार पर निर्वाचन -दक्षेत्रों की संख्या निर्धारित की 
जाती है। लगभग हर कहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन की 
पद्धेत अपनाई जाती है और आम राय यह है कि 
मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों के बीच किसी 
भी मध्यस्थ निकाय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना 
चाहिए। 


वैसे तो इन विषयों पर सहमति है, पर 
मताधिकार के विस्तार की वांछनीयता, बहु- 
सदस्यीय निर्वाचन -क्षेत्रों के सृजन के सिद्धांत तथा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत के बारे में 
विवाद पैदा हो गए हैं। 






निम्नलिखित देशों की विधायिकाओं के 
नाम बताइए : ब्रिटेन, संयुक्‍त राज्य 
अमरीका, सोवियत संघ और जापान। 






विधायी प्रक्रिया 


विधायिका के निकाय आम तौर पर.कुछ नियम 
अपने लिए बना लेते हैं, जिनसे उनके संगठन, 
कानून पारित करने की पद्धतियाँ, कर तथा स्थगन 
पर मतदान विनियमित होते हैं। प्रक्रिया संबंधी 
नियम न केवल जल्दबाजी को रोकते हैं, अपितु 
व्यवस्थित विचार-विमर्श को सूनिश्चित करते 
हैं। ये विधायिका द्वारा लिए गए नाना प्रकार के 
कर्तव्यभारों को निबटाने के लिए मिले सीमित 
समय को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की भी 
व्यवस्था करते हैं। 
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अधिकांश लोकतंत्रीय देशों के विधायी निकायों 
द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से 
सहमति है क्‍योंकि उन्होंने ब्रिटिश संसद के नमने 
को अपना लिया है। इस प्रकार प्रत्येक विधायिका 
में विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित 
किए जाते हैं। तत्पश्चातु समितियाँ उन पर 
विचार करती हैं और फिर सदन में उन पर बहस 
होती है, संशो धन सुझाए जाते हैं, उन पर मतदान 
होता है और अन्त में संशोधित विधेयक पर 
मतदान होता है। 
अध्यक्ष 
एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर विधायिका के निम्न 
सदन के अध्यक्ष की स्थिति को लंकर है। वेसे हर 
कहीं अध्यक्ष को मुलतः बहुमत-प्राप्त दल अपने 
बीच से निवाचित करता है परंतु एक बार चुन 
लिए जाने पर वह स्वयं को दलगत स्थिति से अलग 
कर लेता है। वह सदन की कार्यवाही का निष्पक्ष 
रूप से संचालन करता है। बह दल के कार्यकलापों 
में भाग नहीं लेता और सदन में किसी प्रस्ताव के 
पक्ष या विपक्ष में मत प्रकट नहीं करता। ब्रिटिश 
परंपरा के अनुसार आम चतातव में विपक्ष द्वारा 
उसका विरोध नहीं किया जाता। इसके विपरीत 
अमरीका में वह दल का सदस्य बना रहता है और 
वैसा ही व्यवहार भी करता है। । 


विधायिका का हास 


शासकीय कार्यों में कार्यपालिका का बढ़ता नेतृत्व 
तथा विधायिका का ल्लस समसामयिक विशव के दो 
मान्य सत्य हैं। कठोर संगठनात्मक अनुशासन 
वाले सुसंगठित राजनीतिक दलों के अस्तित्व में 
आने, बाद विवाद के लिए अत्यधिक समया भाव 
और आधुनिक विधिनिर्माण के तकवीकी स्वरूप 


सरकार के अंग 


ने विधायिका के पतन में योग दिया है। 


संगठनात्मक अनुशासन में कठोरता के आने से 
संसदीय तथा अध्यक्षीय दोनों प्रणालियों में 
कार्यपालिका को विधायिका पर नियंत्रण रखने का 
अधिकार मिल जाता है, परत अध्यक्षीय प्रणाली में 


शक्ति-पार्थक्य के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने 


के कारण विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण 
कछ कम रहता है, दूसरे, कानून बनाते की प्रदत्त 
व्यवस्थापन जैसी नई प्राविधि के कारण 


विधायिका का महत्वे और कम हो गया है। . 


आधुनिक सामाजिक विधि-निर्माण से अनेकानेक 
तकनीकी बारीकियाँ जुड़ी हैं। कानूनों में भविष्य 
की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखना असंभव 
है। अतः लगभग हर देश में विधायिका 
कार्यपालिका को कानूनों में दिखने वाली 
अपूर्णताओं को नियमों तथा विनियमों द्वारा दूर 
करने और यहाँ तक कि उनका विस्तार करने और 
उन्हें परिवर्धित करने के प्राधिकार देती है। 
सामान्यतः विधायी क्षेत्र में कार्यपालिका के 
हस्तक्षेप के कारण भी विधामिका की प्रतिष्ठा तथा 
महत्व में काफी कमी आ गई है। अंत में, लोक 
कल्याणकारी राज्य में विधिनिर्माण के कार्य में 
बुद्धि के कारण कानून बनाने संबंधी बहस के लिए 
यथीचित समय नहीं मिलता है। विधायिका के पास 
कार्य-पालिका के निर्णयों पर विस्तृत ब॒हस और 
तावधानीपूर्वक छानबीन के लिए पर्याप्त समय 
नहीं होता। परिणामस्वरूप विधामिका के 
प्राधिकार क्षेत्र का छ्लस हुआ है। 


ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका का 
हस संयुक्त राज्य अमरीका की अध्यक्षीय प्रणाली 
की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ है। अन्य देशों में भी 
संसदीय प्रणाली के बारे में यह्ठी बात सच है। 


शक 


विधायिका की सामान्य विशेषताएँ [4 


कछ करने को 


राजनीति विज्ञान के छात्र अपनी कक्षा में नीचे दिये गए विषय पर एक वाद-विवाद 
प्रतियोगिता का आयोजन करें। 


इस सदन की राय में आधुनिक विश्व में विधायिका का द्वितीय सदन न तो आवश्यक है 
और न ही लोकतांत्रिक 


अभ्यास 


विधायिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 
द्विसदनीय प्रणाली के गणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। 

विधायिका के ह्यस के कारणों की चर्चा कीजिए। 

विधायिका के कार्यों की ध्याख्या कीजिए। 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 


(क) प्रदत्त व्यवस्थापन। 
(ख) परिपुच्छा तथा पहल। 
(ग) जनमत संग्रह तथा प्रत्याहवाव। 


हद लिल। 2 लिक7 ी 


अध्याय -3 


भारत की विधायिका 


भारत की केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। 
यह एक द्विसदनीय विधायिका है। इस प्रकार ' 
भारत की विधायिका में राष्ट्रपति सहित दो सदन 
हैं: (।) राज्य सभा और (2) लोकसभा। राष्ट्रपति 
संसद का अभिन्‍न अंग है। संसद द्वारा पारित सभी 
विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चातु 
अधिनियम बन जाते हैं। वह समय-समय पर 
: संसद की बैठक बुलाता है तथा उसका सत्रावसान 
करता है। पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक 
जब समाप्त होती है तो इस समाप्ति के छह माह के 
अंदर सदन की बैठक पुनः बुलाना आवश्यक है। 
राष्ट्रपति लोकसभा को आम चुनाव कराने के 
लिए भंग भी करता है। कछ अवस्थाओं में दोनों 
सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। 


: संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ 


संसद के किसी भी सदन में चुने जाने के लिए 
व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। 
राज्य सभा में चुने जाने के लिए उसे कम से कम 
30 वर्ष और लोक सभा के लिए 25 वर्ष की आय 
का होना चाहिए। वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो 
और दीवालिया न हो। सदस्यों के लिए संसद 


अतिरिक्त योग्यताएँ भी निर्धारित कर सकती है। 


संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ 


किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन की 
सदस्यता के लिए कछ स्थितियों में अयोग्य भी 
ठहराया जा सकता है। यदि (क) वह भारत 
सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 
लाभकारी पद पर काम करता हो, (ख) वह 
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम 
न्यायालय द्वारा इस तथ्य की धोषणा की गई हो, 
(ग) वह अमुक्त दीवालिया हो, (घ) उसने स्वेच्छा 
से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर 
ली हो, और (ड) संसद द्वारा बने किंसी कानून 
द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया हो। 


सदस्यों के वेतन ओर भत्ते तथा सदन का 
कार्य संचालन 
संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य को संसद के 
कानून द्वारा निर्धारित समय-समय पर नियत 
वेतन और भत्ते मिलते हैं। 

प्रत्येक सदन के हर संदस्य को अपना पद 


अहण करने से पहले. 'शपंथ लेनी पड़ती है। कछ 


भारत की विधायिका 


विशेष प्रकरणों को छोड़कर सब प्रश्न सदन में 
उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के मतों के 
बहुमत द्वारा तय होते हैं। सदन की कल सदस्य 
संख्या के दसवें भाग की उपस्थिति को गणपूर्ति या 
कोरम कहा जाता है। यदि किसी बैठक के दौरान 
कीरम पूरा नहीं होता; तो सदन का स्थगन या 
निलंबन कर दिया जाता है। 


राज्य सभा 


गठन 


राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 
है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघशासित 
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ।2 सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और 
समाज सेवा के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को 
प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत किए जाते हैं। 
इस सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। 
राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस 
राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 
एकल हस्तांतरणीय मत और आनृपातिक 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली से चुने जाते हैं। 
संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी विशेष 
निर्वाचिक-मंडल द्वारा इसी पद्धति से चुता जाता 


है। भारत का उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन. 


सभापति होता है। उप सभापति को राज्य सभा 

के सदस्यों में से चुना जाता है। राज्य सभा एक 

स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जाता। परंतु 

इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद -पद 

मुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्य 

रा छः वर्ष है और वह पुनः निर्वाचित हो सकता 
। 


लोक सभा 


रठन 


लोक सभ्रा के सदस्य विभिन्‍न निर्वाचन क्षेत्रों से 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक 
राज्य में लोक सभा के लिए स्थानों का आवंटन 


. - ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या 


से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी 
राज्यों के लिए यथासं भव एक ही हो। सदन का 
कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पाँच 
वर्ष का होता है। लोक सभा को इस अवधि से 
पहले भी भंग किया जा सकता है। इसका 
कार्यकाल आपात स्थिति की अवधि में एक वर्ष 
तक बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आपात 
स्थिति की उंद्घोषणा समाप्त होने के बाद इसे 
छह माह की अवधि से आगे किसी भी दशा में 
नहीं बढ़ाया जा सकता। 


लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 
550 रहेगी। इनमें से 530 राज्यों के निवरचिन 
क्षेत्रों से बयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे 
जनता द्वारा चने जाते हैं। 20 सदस्य संध शासित 
क्षेत्रों से निवाचित होते हैं। उन्हें संसद द्वारा 
निर्धारित कानून के अनुसार निर्वाचित किया 
जाता है। यदि राष्ट्रपति के मतानुसार सदन में 
आंग्ल-भारतीय (ऐंग्लो-इण्डियन) समुदाय को 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो तो ऐसी स्थिति 


'में वह इस समुदाय के दो सदस्य मनोनीत -कर 


सकता है। 


भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 2| वर्ष की 
आयु का है और अन्यथा अयोग्य नहीं है, मतदान 
का अधिकार प्रदान किया गया है। लोक सभा में 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। 4५वें 
संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा प्रावधान 
किया गया है कि यह आरक्षण 25 जनवरी ।99५() 
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तक जारी रहेगा। आरक्षण की यह व्यवस्था. 


संभवत: [990 के बाद भी जारी रहेगी। लोक 
सभा. में राज्यों की सदस्य संख्या उस राज्य की 
जनसंख्या के आधार पर तय होती है। इस उद्देश्य 
से प्रत्येक राज्य को उत्तने ही निर्वाचन क्षेत्रों में 
विभाजित किया जाता है। 


पता लगाइये कि लोक सभा में भारत का 
कौन-सा राज्य सबसे अधिक और कौन-सा 


राज्य सब से कम चुने हुए प्रतिनिधि भेजता 
है। 


अध्यक्ष 

लोक सभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष चुनती है। दोनों लोक सभा के 
कार्यकाल तक (जो आम तौर पर पाँच वर्ष का 
होता है) के लिए चने जाते हैं। अध्यक्ष लोक सभा 
' की अध्यक्षता करता है। वह मतदान नहीं करता 
लेकिन दोनों पक्षों के बीच मतों की संख्या के 





जी, वी, पावलंकार (88-956 ईसवी) 
भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। कुछ 
मुख्य पुस्तकें : ''काही फूले' (॥(9])6९ 
?॥॥॥८५), माई लाइफ एट दी बार” (॥/५ 
[॥6 ४॥ (॥8 पे) 





सरकार के अग 


बराबर होने की स्थिति में वह अपना निर्णायक 
मत दे सकता है। वह यह भी प्रमाणित करता है 
कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह 
लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक की 
अध्यक्षता भी करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
उस समय अध्यक्षता नहीं करते जब उन्हें हटाने 
संबंधी प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है। लेकिन 
उसे ऐसे प्रस्ताव पर बहस के दौरान सदन की 


' कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार 


दिया गया है। 


संसद की 'शक्तियाँ तथा कार्य 

संसद की विधायी शक्तियों में विधि-निर्माण या 
कानून बनाना (सामान्य और वित्तीय), प्रदत्त 
व्यवस्थापन और अध्यादेश को स्वीकृति देना है। 
सभी विधेयकों को संसद के दोनों सदनों द्वारा 
पारित किया जाता है। दोनों ही सदन 
अलग-अलग अपनी बैठकों में कानून के बारे में 
रखे गए प्रस्तावों पर विचार करते हैं। यदि दोनों 
सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो 
जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त 
बैठक बुलाता है! इस संयुक्त बैठक में लोक सभा. 
के ही मत को सामान्यतः मान्यता मिल्नती है 
क्योंकि उसकी सदस्य संख्या अधिक होती है। 


विधि-निर्माण के विविध विषय संविधान की 
सातवीं अनुसूची में गिनाए गए हैं। संघ सूची में 
97 विषय रखे गए हैं जिनमें रक्षा, विदेशी मामले, 
सचार-व्यवस्था, मुद्रा और सिक्‍का-ढलाई, 
बैंकिंग और सीमा शुल्क आदि शामिल हैं। इन 
पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को 
है। राज्य विधान मण्डल को राज्य सूची में दिए 
गए 66 विषयों पर कानृत्त बनाने का अधिकार 
प्राप्त है। इस सूची में पुलिस तथा सार्वजनिक 
व्यवस्था, कृषि और सिंचाई, चिकित्सा एवं 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि 
शामिल है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिनमें 


भारत की विधायिका 


आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, काननी प्रश्न 
श्रम, शिक्षा, कीमत-नियंत्रण आदि शामिल हैं। 
इत विषयों पर कामून बनाने का अधिकार संघ 
तथा राज्य दोनों को प्राप्त हैं, परंत्‌ मतभेद की 
स्थिति में केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए गए 
. कानून ही मान्य होंगे। यदि राज्य सूची में किसी 
विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया 
जाए, तो उस विषय पर, और सभी विषयों पर 
आपात स्थिति में संसद कानून बना सकती है। 


सभी वित्तीय विधेग्नकों "को राष्ट्रपति की 
पूर्वानुमति मिलनी चाहिए। धन विधेयकों के 
संबंध में लोक सभा की शक्तियाँ राज्य सभा की 
अपेक्षा अधिक हैं। धन विधेयक का प्रारंभ लोक 
सभा में ही होता है और लोक सभा से पारित 
होकर ही वह राज्य सभा में जाता है। राज्य सभा 


को यह धन विधेयक |4 दिन के अंदर लोक सभा _ 


की वापस भेजना होता है। यह लोक सभा की 
इच्छा पर निर्भर है कि वह राज्य सभा द्वारा दिए 
गए सुधार संबंधी सुझाव मान ले या न माने। 
“लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तुत अन॒वान मांगों पर 


स्वीकृति देने का अधिकार केबल लोक सभा को - 
है। प्रदत्त व्यवस्थापन भी, संसद के पनरीक्षण 


तथा नियंत्रण में रहता है। आपात स्थिति करे 
समय तथा संविधान में निर्धारित कछ अन्य 


आकस्मिक स्थितियों में भी संसद का विधायी , 
प्राधिकार राज्यसूची में गिनाए गए मामलों पर . 


लागू होता है। कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर, 
जिनमें संविधान के अनुसार कम से केम आधे 
राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन 
आवश्यक होता है, संविधान में संशोधन का 
अधिकार मुख्यतः संसद के ही पास होता है। 
यद्यपि राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च 
सेनापति होता है, इस शक्ति का प्रयोग कानून 
द्वारा विनियमित होता है। सशस्त्र सेनाओं और 
युद्ध तथा शांति के बारे में संसद को पूर्ण विधायी 
अधिकार प्राप्त है। 
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संसद का अन्य महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका 
पर नियंत्रण करना है। मंत्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप 
से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 
मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के दोनों सदनों के 
सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भारत जैसी 
संसदीय प्रणाली वाले देशों में सरकार का 
कार्यकाल उसी समय तक बना रहता है जब तक 
उसे लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। 


संसद विभन्‍न प्रकार के प्रश्न पूछ कर मंत्रियों 
पर नियंत्रण रखती है। यदि संसद सदस्य मंत्रियों 
के उत्तर से संतुष्ट न हों तो वे उस मंत्री से प्रश्न के 


: साथ पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। राज्य सभा को 


भी मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित सूचना 
प्राप्त करने का पूरा अधिकार है परंतु बह 
सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं 
कर सकती। प्रश्नोत्तर काल तथा अन्य तरीकों 
से, जिनकी चर्चा आगे की गई है, संसद सरकार से 
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करती है। साथ ही 
साथ संसद जनता की कठिनाईयों को प्रकाश: में 
लाने का एक अच्छा मंच है। जन प्रतिनिधि हारा 
किए जाने वाले वाद-विवाद से लोगों के मत को ' 
जानने का अवसर मिलता है। यह सरकार को 
जनमत के प्रति सचेत रखती है। इस प्रकार संसद, 
सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में ' 
कार्य करती है। ह 


भारत की संसद को चुनाव संबंधी कार्य भी 
करने पड़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित 
सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद 
के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपि का भी 
चनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकस भा अपने 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। 
राज्य सभा भी अपना उपसभापति स्वयं चुनती 
है। 


भारत की संसद राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 
पद से हटा सकती है। यह संसद का एक प्रकार 
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का ल्यायिक अधिकार है। उपराष्ट्रपति को. 


'पदच्युत करने के लिये प्रस्ताव का प्रारम्भ राज्य 
सभा में किया जाता है और राज्य सभा से पास 
होकर बह लोक सभा में आता है। उच्चतम 
त्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य 
त्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति 
पदच्युत कर सकता है, यदि ऐसा प्रस्ताव संसद के 
दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत द्वारा पास किया 
गया हो। 


इन शक्तियों के अतिरिक्त संसद की कुछ 
अन्य शक्तियाँ भी हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गई 
आपातकालीन घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति 
आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति को संसद 


' एक प्रस्ताव पारित कर समाप्त भी. कर सकती. 
है। राज्य सभा राज्यसची में दिए गए किसी/विषय . 
- को राष्ट्रीय महत्व का- विषय घोषित करके एक' 


प्रस्ताव द्वारा उस विषय पर संसद को कानन 
बनाने का अधिकार दे सकती है। राज्य सभा 
किसी नई अखिल भारतीय सेवा की भी स्थापना 
कर सकती है। 


प्रदत्त व्यवस्थापन 


विधायिकां को कानूत बनाने का काम इतना 
अधिक होता है कि उसके पास विधायी ब्यौरे पर 
विस्तार से ध्यान देने कां समय नहीं रहता। फिर, 
कभी-कभी उसके पांस कानून बनाने संबंधी 
विषय इतना तकनीकी किस्म का होता है कि वह 
. केवल मोटे-मोटे सिद्धांतों को शब्दबद्ध करके 
ब्यौरे को छोड़ देती है। कभी-कभी ऐसी 
तात्कालिक स्थितियाँ अथवा कठिन परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर तुरंत ' कानून बनानें 
की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में पूरे ब्यौरे 
पर नजर नहीं रखी जा सकती। विधायिका अपने 


अपरिहार्य विधायी कार्य से विमुख्व नहीं हो. 


सकती। इसलिए विधायी नीति के निर्धारण की 
और उस नीति को कारयान्वित करने के' लिए 


सरकार के अंग 


औपचारिक रूप से कानून बनाने की आवश्यकता 
होती है। विधायिका को इस बात की स्वतंत्रता है 
कि वह मोटे तौर पर नीति को निर्धारित करके 
उतना ही ब्यौरा दे, जितना आवश्यक है, शेष 
विधायी कार्य को वह अपने अधीनस्थ विभागों को 
सौंप देती है। जब नीति निर्धारित हो चुकी हो 
और कानन द्वारा कोई मानक नियत किया जा 
चुका हो, तो निर्धारित सीमाओं के , अ्रंदर 
नियमावली बनाने के अधिकार को सांविधानिक 
रूप से कार्यपालिका को सौंपा जा सकता है। 


संसव तथा उसके संदस्यों के विशेषाधिकार 
एवं उन्मुक्तियोँ 

संविधान संसद तथा. राज्य विधान 'मण्डलों के 
सदस्यों को कछ अंधिकांर, विशेषांधिकार, तथा 
उत्मुक्तियाँ प्रदान करता है। ईन॑ विशेषाध्तिकारों 
को संसद कानन द्वारा, और अधिक परिभाषित. 
कर व्यापक बना सकती है। ये विशेषाधिकार ' 
कछ ऐसे अधिकार हैं जो सदस्यों को विभिन्‍न 


- कार्यों के समचित निष्पादन के लिंए दिए जाते हैं। 


संविधान में दो प्रमख “विशेषाधिकारों, ' 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा- प्रकाशन के 
अधिकार, पर बल दिया गया है। सदस्यों के ये 
विशेषाधिकार दो प्रकार के हैं 


(क) सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 
विशेषाधिकार, तथा (ख) संसद को सामूहिक रूप 
में दिए गए विशेषाधिकार 


संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त 
प्रमूख विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की 
स्ववंत्रता, गिरंफ्तारी से स्वतंत्रता, न्यायालयों में 
प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से 
छट आदि है। इसके अतिरिक्त संसद के किसी 
सदस्य प्र संसद अथवा उसकी क्रिसी समिति. में 


'कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में 
' किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा 


भारत की विधायिका 


सकती, न ही इस संबंध में सदस्यों को गिरफ्तार 
किया जा सकता है। सदन के बुलाए जाने से 40 
दिन पहले और स्थगित होने के 40 दिन बांद तंक 
तथा सदन के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को 
दीवानी के मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता। यह उल्लेखनीय है कि यह 
विशेषाधिकार सदस्यों को फौजदारी मामलों में 
उपलब्ध नहीं होता। 

संसद को सामूहिक रूप से भी क॒छ मुख्य 
विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे : 


8. संदन की बहसों तथा कार्यवाहियों के 


प्रकाशन करने और अन्य व्यक्तियों द्वारा' 


इनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने का 
अधिकार, 

2. सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित 
करने का अधिकार, 

3, संसद में दुर्व्यवहार के लिए किसी व्यक्ति 
को दंड देने का अधिकार, 

4, संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के 
लिए किसी व्यक्ति को दण्ड देने का 
अधिकार। संसद में दुर्व्यवहार अथवा 
संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के 
लिए किसी व्यक्ति को चेतावनी, प्रताड़ना 
तथा कैद आदि के रूप में दण्ड दिया जा 
सकता है। 


राज्यों के विधान मण्डल 


राज्यों की शासन पद्धति केंद्रीय सरकार के ही 
अनुरूप है। राज्य के विधानमण्डल में राज्यपाल 
और विधानमण्डल के एक या दो सदन (जैसी भी 
स्थिति हो) होते हैं। 


इस प्रकार, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल 
होता है जो राज्यपाल तथा (क) जम्मू-कश्मीर, 
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कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु और 
उत्तर प्रदेश राज्यों में विधान सभा और विधान 
परिषद नामक दो सदनों और (ख) अन्य राज्यों में 
विधान सभा नामक एक सदन से मिलकर बनता 
है। 


राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी राज्य 


विधानमण्डल का अभिन्‍न अंग होता है। वह 


समय-समय पर सदन या सदनों की बैठकें ब॒लाता 


'है तथा उनका सत्रावसान करता है। राज्य 


विधानमण्डल की अंतिम बैठक और अगले सत्र 
की पहली बैठक के बीच छह मास का समय नहीं 
बीतना चाहिए। राज्यपाल किसी भी समय सदन 
या सदंनों को (जैसी भी स्थिति हो) संबोधित कर 
सकता है या उन्हें अपने संदेश भेज सकता है। 
प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्यपाल विधान 
सभा की पहली बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले 
सत्र में विधान सभा को संबोधित करता है। 


विधान सभा 


गठन 
प्रत्येक राज्य की विधान सभा वधस्क मताधिकार 


के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठित होती 


है। विधान सभा के सदस्यों की कल संख्या प्रत्यक्ष: . 
निर्वाचन द्वारा चुने जाने पर 500 से अधिक या .' 
60 से कम नहीं होती। इस उद्देश्य से प्रत्येक 
राज्य को विभिन्‍न निवाचिन क्षेत्रों में बांदा जाता.. 
है, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की 
जनसंख्या तथा उसे आबंटित स्थानों की संख्या के 
बीच का अनुपात राज्य भर में समान रहना 
चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए क॒छ स्थान 
आरक्षित हो सकते हैं। राज्यपाल आंग्ल-भारतीय 
समुदाय के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर 
सकता है। 
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विधान सभा के उम्मीदवार को भारत का 


नागरिक और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना 
चाहिए। वह सरकार के अंतर्गत कोई लाभकारी 


पद न धारण करता हो और मानसिक तथा- 


शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हो। प्रत्मेक 
विधान सभा (यदि पहले ही भंग न कर दी जाए) 
अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष तक 
बनी रहती है। आपात स्थिति में उसकी अवधि 
एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 

विधान सभा अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष चुनती है। विधान सभा के सदस्यों 
के बहुप्रत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पदों से 
हटाया भी जा सकता है। 


राज्य विधान परिषद्‌ 


विधान परिषद्‌ एक स्थायी निकाय होती है और 
यह भंग नहीं की जा सकती परंतु इसके 
एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्षों के बाद 


सेवा-निवृत्त होते हैं। यदि संबंधित विधान सभा' 


विधान परिषद्‌ को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव 
पारित कर दे, तों संसद उसे समाप्त कर देती है। 


' गठन 
विधान परिषद्‌ में विधान सभा की कल सदस्य 
संख्या के एक तिहाई के बराबर सदस्य रहते हैं 
लेकिन उनकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। 
इनमें से ।/3 स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा, 
[/3 विधान सभा के सदस्यों द्वारा, [/[2 भाग 
राज्य के विश्वविद्यालयों के कम से कम तीन वर्षों 
के स्नातकों द्वारा और |/ 2 भाग माध्यमिक से 
लेकर उच्चतर विद्यालयों के कम से कम तीन वर्ष 
से कार्यरत शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। ।/3 
सदस्यों को विधान सभा गैर-सदस्यों (यानी 
विधान सभा की सत्स्थता न॑ रखने वाले 
व्यक्तियों) में से 


निर्धानत करती है भौर शेष है 


सरकार के अंग 


सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य, 
कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्रों में ख्याति 
प्राप्त व्यक्तियों में से किया जाता है। इस प्रकार 
विधान परिषद्‌ का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होता 
है। 


विधान परिषद्‌ का सदस्य बनने के लिए किसी 
व्यक्ति के पास विधान संभा का सदस्य बनने के 


लिए निर्धारित योग्यताएँ होनी चाहिए। उसकी 


आयु कम से कम 30 बर्ष होनी चाहिए। 


राज्य विधानमण्डल की 'शक्तियाँ 
तथा कार्य 


विधान परिषद्‌ विधान सभा से धन विधेयक को 
पारित होने के 4 दिनों की अवधि के अंदर उसमें 
परिवर्तनों के बारे में सिफारिश ही कर सकती है। 
परिषद्‌ की सिफारिश स्वीकार या अस्वीकार 
करने से संबंधित विधान सभा की स्वतंत्रता की 
इससे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होना 
चाहिए। यदि परिषद्‌ विधान सभा द्वारा पारित 
विधेयक को अस्वीकृत कर देती है या परिषद तीन' 
माह तक उस पर विचार नहीं करती या परिषद्‌ 
विधान सभा द्वारा अस्वीकृत संशोधनों के साथ 
उसे पारित कर देती है तो विधान सभा उस 
विधेयक को फिर से पारित करके परिषद को भेज 
सकती है। यदि परिषद्‌ उसे दूसरी बार अस्वीकृत 
कर देती है या (परिषद्‌ द्वारा प्राप्त की तारीख से) 
एक माह के अंदर उसे पारित नहीं करती या ऐसे 
संशोधन के साथ उसे पारित कर देती है जो 
विधान सभा को स्वीकृत नहीं हैं तो उस स्थिति में 
विधेयक को दोनों सदनों ठ्वारा उस रूप में पारित 
मान लिया जाता है जिससे वह विधान सभा द्वारा 
पारित हुआ था। 


राज्य सभा की भाँति विधान परिषद्‌ को. भी 
वित्तीय क्षेत्र में ब्ेई महत्वपूर्ण शक्ित प्राप्त नहीं 
। 


भारत की विधायिका 


विधान सभा में बहुमत रखने वाले दल के नेता 
की राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। 
मुख्यमंत्री की सिफारिश पर वह विधान सभा 
तथा विधान परिषद्‌ के सदस्यों में से अन्य मंत्रियों 
को नियुक्त करता है। 


मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से राज्य की. 


विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। विधान 
परिषद में मंत्रि-परिषद्‌ के विरुद्ध मतदान होने 
की स्थिति में मंत्रि-परिषद को त्यागपत्र नहीं देना 
पड़ता। विधान सभा सरकार के विरुद्ध निंदा 
प्रस्ताव पारित करके मंत्रि-परिषद्‌ में अविश्वास 
व्यक्त कर सकती है। ऐसा होने पर मंत्रि-परिषद्‌ 
को त्यागपत्र देना पड़ता है और नई सरकार 
बनाई जाती है। 


जैसा पहले ही कहा जा चुका है, राज्य का 
विधानमण्डल राज्य सुची और समवर्ती सूची में 
रखे सब विषयों पर कानून बनाने के लिए सक्षम 
होता है। समवर्ती सुची के विषयों के बारे में उसे 
अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होते। रौज्थ 
विधानमंण्डल द्वारा पारित कछ कानूनों के लिए 
राष्ट्रति की भी स्वीकृति चाहिए। पर जब 
आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी हो, उस समय 
संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून 
बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। सामान्य 
स्थिति में भी'संसद राज्य सुची के विषयों पर राष्ट्र 
के हित में कानून बना सकती है। 


विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भारत के 
राष्ट्रति को चुनने के लिए निर्वाचक मण्डल में 
सम्मिलित होते हैं। 


राज्य का विधानमण्डल, वित्तीय नियंत्रण के 
सामान्य अधिकार का प्रयोग करता है। इसके 
अतिरिक्त वह कार्यपालिका के दिन प्रति दिन के 
कार्य पर नजर रखने के लिए प्रश्नों, चर्चा, बहस, 
स्थगन और अविश्वास प्रस्तावों जैसी सभी 
साभान्य संसदीय युक्तियों का प्रयोग करता है। 
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यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधान मण्डलों 
द्वारा स्वीकृत अनुदानों का सही ढंग से उपयोग 
हो, विधान सभाएँ आकलन तथा सार्वजनिक 
लेखा समितियाँ भी नियुक्त करती हैं। 


संसदीय समितियाँ 


आधुनिक लोकतंत्रीय कल्याणकारी राज्य में 
सरकार का काम बहुत अधिक बढ़ गया है। यह 
काम बहुत जटिल और व्यापक भी है। राज्य 
सामूहिक जीवन के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक 
तथा सॉस्कृतिक क्षेत्र में भारी जिम्मेदारी उठाता 
है। निर्वाचित विधायिका से यह अपेक्षा की जाती 
है कि यह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए 
सक्षम होगी। प्रत्येक क्षेत्र में नीति के ब्यौरे और 
उसकी बव्यवहार्यता पर विचार करके, उसे 
स्वीकृति देनी होती है। साथ ही, क्रियान्वयन पर 
अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। यह याद 
रखा जाना चाहिए कि सक्रिय लोकतंत्र के 
महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रशासनिक लोक 
सेवकों का होना आवश्यक है। अतः विधायिका 
को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर चौकनन्‍्ना 
रहना होगा कि उन लोक सेवकों द्वारा विशाल 
कार्यपालक अधिकारों का प्रयोग समुचित ढंग से 
हो। इन अधिकारों को लोक सेवकों द्वारा 
ईमानदारी और निष्ठा से प्रयोग किया जाना 


चाहिए। 


स्पष्ट है कि विधायिका के सभी सदस्य, एक 
निकाय के रूप में सामूहिक तौर पर इन कार्यों का 
निष्पादन नहीं कर सकते। सदस्यों की बड़ी संख्या 
होने के कारण ऐसा संभव. भी नहीं है। आधुनिक 
लोकतंत्र में संसदीय समितियों के माध्यम से काम 
करने की प्रणाली विकसित हुई है। प्रत्येक समिति 
में संसद या विधानमण्डल के सदस्य रहते हैं। 
इनका निवचिन सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता 
है, या अध्यक्ष इनको मनोनीत करता है। 
आमतौर पर समिति एक वर्ष के लिए गठित होती 
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है। ऐसी समितियों की संख्या, राज्य द्वारा हस्तगत 
किए गए कार्य की मात्रा और विधायिका हारा 
उस .कार्य में ली गई रुचि की मात्रा पर निर्भर 
करती है। आशा की जाती है कि समितियों में 
सदन के सभी दलों के प्रतिनिधि रहेंगे। उन्हें 
बैठकें करके, साक्ष्य मांग कर, गवाहों की जाँच 
_ करके पूर्ण विचार के बाद, अपनी रिपोर्ट या 

निर्णय संसद के सामने प्रस्तुत करने होते हैं। संसद 


इस रिपोर्ट पर विचार करके यथोचित कार्यवाही 


करती है। 


आज सर्वत्र अपनाई गई संसदीय समिति 
प्रणाली द्वारा विधायिका के लिए श्रम विभाजन के 
सिद्धांत पर काम करना संभव हो सका है। किसी 
विषय में विशेष रुचि रखने वाले विधायकों से 
अनरोध किया जाता है कि वे उस विषय संबंधी 
नीतियों और कार्यवाहियों के निर्धारण में अपनी 
सामर्थ्य, अनुभव तथा प्रतिभा ह्वारा योगदान दें। 
संसदीय समितियों की प्रणाली का दूसरा 
महत्वपर्ण लाभ यह है कि सरकार का काम सदन 
के बड़े-बड़े खण्डों में बंट जाता है। इससे राज्य के 
मामलों के बारे में उचित जानकारी और यथार्थ 
की भावना का उदय होता है। यह लोकतंत्र की 
सफलता के लिए आवश्यक है। ये समितियाँ 
संविधान द्वारा संजत सांविधिक निकाय नहीं हैं 
और पर्णतया संसद द्वारा बनाई जाती हैं। इस 
प्रकार संसद के नियम-निर्माण अधिकार के 
अंतर्गत इनका जन्म होता है। 

लोक सभा की कार्यविधि में कई समितियों की 
व्यवस्था की गई है। यहाँ उनमें से दो के बारे में 
हम कछ विस्तार से बर्णन करेंगे। 


सार्वजनिक लेखा समिति 


प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र के आरम्भ में लोक 
सभा के सदस्यों द्वारा आनपातिक प्रतिनिधित्व के 
आधार पर [5 सदस्यों की एक समिति गठित की 
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जाती है। इस समिति को यह देखना होता है कि 
व्यय की गई धनराशियाँ कानूनन उपलब्ध थीं या 
वास्तव में वे उन उद्देश्यों से ही संबंध रखती थीं 
जिनके लिए उनका खर्च होना दिखाया गया था। 
यह समिति इस बात की भी जाँच करती है कि 
खर्च विनियमित करने वाले अधिकार के अनुरूप 
हुआ है या नहीं। यह उस व्यापार तथा 


लाभ-हानि लेखे की भी जाँच करती है जिसे तैयार 


करने का निर्देश राष्ट्रपति ने दिया हो। यह 


महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जाँच करेगी। 


इस संसदीय समिति द्वारा की गई छानबीन के 
कारण कार्यपालिका पर बड़ा नियंत्रण रहता है। 
राष्ट्रीय खर्च में हई अनियमितताओं को इसकी 
रिपोर्ट प्रकाश में लाती है, यद्यपि उन्हें पूर्वप्र भावी 
रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। समिति द्वारा 
यह जाँच शव परीक्षा जैसी होती है और उससे 
भविष्य के लिए न केवल चेतावनी मिलती है, 
अपितु सही मार्गदर्शन भी होता है। 


आकलन समिति |' 


इस समिति में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं जिन्हें 
प्रत्येक वर्ष लोक सभा अपने सदस्यों में से 
आनपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनसार 
चनती है। इस समिति के सदस्य एक वर्ष तक 
अपने पद पर रहते हैं। इस समिति का कर्त्तव्य 
ऐसी कम खर्ची, संगठन में सुधार, कार्य कशलता 
या प्रशासनिक सुधार के बारे में रिपोर्ट करना है 
जिसको आकलनों में प्रभावी बनाया जा सके। यह 
प्रशासन में मितव्ययिता और कार्यकशलता लाने 
के बारे में वैकल्पिक नीतियाँ भी सझाती है। इसे 
इस बात की भी जाँच करनी होती है कि क्‍या 
आकलनों में निहित नीति की सीमाओं के अंदर 
धन को अच्छी तरह खर्च किया गया है। यह 
समिति ऐसे तरीके भी सुझाती है जिनके अनुसार 
आकलन संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 


भारत की विधायिका 


धन के वास्तव में खर्च होने के कछ समय बाद 
सार्वजनिक लेखा समिति की लेखे की जाँच करनी 
होती है। इसकी आलोचना और रहस्योद्धाटन से 
प्रकाशन पर आगे सतक रहने के लिए अच्छा 
अंकश लग जाता है। इसके विपरीत, आकलन 
समिति वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्‍न मत्रालयों 
के कार्य संचालन से संबंध रखती है। चालू वर्ष के 
बजट में किसी मंत्रालय के लिए स्वीकृत 
आकलनों की पृष्ठभूमि में, यह समिति लगभग 
उसी समय में मंत्रालय के खर्च की जाँच करती है, 
जब वह खर्च हो रहा होता है। इस प्रकार यह 
समिति मितव्ययिता तथा. कार्यकृशलता 
सुनिश्चित करने के लिए अपनी सिफारिशों देती 
है। इस प्रकार ये दो समितियाँ एक दूसरे की पूरक 
हैं। 


अन्य समितियाँ 


इन दो समितियों के अतिरिक्त कार्य परामर्श 
समिति, निजी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों 
पर समिति, अधीनस्थ विधि-निर्माण समिति, 
शासकीय आश्वासन समिति, संदस्थों की 
अनुपस्थिति पर समिति, नियम समिति तथा 
संसदीय सर्मितियाँ होती हैं। इनके नामों से ही 
बहुत कुछ पता चल जाता है कि इनके द्वारा कौन 
से कार्य किए जाते हैं। 


संविधान संशोधन प्रक्रिया 


जन्र भी देश में कोई महत्वपर्ण परिवर्तन होता है 
तो उस समय संविधान में संशो धन की अत्यधिक 
आवश्यकता अनुभव की जाती है। यदि संविधान 
में समय की गति के अनुसार परिवर्तन न किया 
जाए तो वह राष्ट्र के जीवन की धारा के प्रवाह के 
' रास्ते में रुकावट बन सकता है। इसी बात को 
समझते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की 
प्रक्रिया की व्यवस्था रहती है। 


यदि लचीला या नमनीय संशोधन हो, तो 


£<॥ 


उसके हर भाग में सामान्य विधायिका ही अन्य 
कानूनों की तरह आसानी से संशोधन कर सकती 
है, या किसी अंश को रदद्‌ कर सकती है। ब्रिटेन 
और इटली में ऐसी ही स्थिति है। यद्यपि इसमें 
खतरा है कि जल्दबाजी में अचानक परिवर्तन कर 
दिया जाए। कठोर संविधान के बारे में यह बात है 
कि उसे विधि निर्माण की किसी असामान्य पद्धति 
से ही परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे संयक्‍्त 
राज्य अमरीका में। आम तौर पर संयक्‍त राज्य 
अमरीका जैसे संघीय संविधान कठोर या 
अनमनीय हैं क्‍योंकि उनमें से अधिकांश में 
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानन 
बनाने की प्रक्रिया से भिन्‍न होती हैं। 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में 
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संशो धन 
की यह प्रक्रिया न ब्रिटेन की तरह बहुत सरल है 
और न संयुक्त राज्य अमरीका की तरह बहुत 
कठिन है। भारत का संविधान इस दृष्टि से 
मध्यमार्गी है। इस वरह यह्न अत्यंत कठोरता और 
अत्यंत: लचीलेपन मे बचा है। संसद के किसी 
सदन में विधयक लाकर ही संविधान में संशों धन 
की श्रुआत की जा सकती है। यदि प्रत्येक सदन 
की कल सदस्य संख्या का बहमत और उपस्थित 
तथा मतदान कर रहे सदस्यों में से दो-तिहाई 
सदस्य संशोधन विधेयक को पारित कर दें और 
उसके बाद उसपर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दें 
दे, तो संविधान में उस विधेयक्र के अनुसार 
संशोधन हो जाता है। संविधान के अनेक 
प्रावधान जैसे मौलिक अधिकार तथा राज्य के 
नीति निर्देशक सिद्धांत इसी प्रक्रिया हारा 
संशोधित होते हैं। कुछ संशो धनों के प्रकरणों में, 
यह अनिवार्यता होती है कि संशों धन विधेयक की 
स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के सामने रखे जाने से 
पहले कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंण्डल 
उस आशय का प्रस्ताव पारित करके संशों धत का 
अनुमोदन कर दें। मोटे तौर पर ऐसे प्रकरणों को 
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संधीय म॒ददे कह सकते हैं, जिनमें संघ तथा राज्य इन दो प्रक्रियाओं के अतिरिक्त एक अन्य विधि 
दोनों के हित मिल्ले रहते हैं। ऐसे प्रावधानों के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता 
संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदन है। इस पद्धति के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के 
आवश्यक है जिनका संबंध राष्ट्रपति के साधारण बहुमत द्वारा किसी नए राज्य की रचना 
निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के गठन तथा तीनों की जा सकती है और किसी विधानमण्डल में 
सूचियों में वर्णित शक्तियों के विभाजन संबंधी विधान परिषद्‌ का सृजत अथवा उसे समाप्त क्रिया 
विषयों के साथ है। जा सकता है। 


अभ्यास 


!. भारतीय संसद के गठन की व्याख्या कीजिए तथा राज्य सभा और लोक सभा की 
शक्तियों की तलना कीजिए 


संसद के वित्तीय तथा न्यायिक कार्थों का वर्णन कीजिए! 

लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 

संविधान किस प्रकार संशोधित होता है? संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 
संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: 


(क) राज्य सभा का सभापति 
) सार्वजनिक संमिति 

) राज्य विधान मण्डल 

)। आकलन समिति 
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अध्याय 4 


केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पः 
विधायी तथा वित्तीय प्रक्रिया 


संसदीय पद्धति के अंतर्गत विधायिका को 
विधि-निर्माण, वर्तमान सरकार के वित्तीय 
प्रस्तावों की स्वीकृति, मंत्रिमण्डल पर नियत्रण 
तथा अन्य आन्‌ष॑गिक कार्यों का निष्पादन जैसे 
कार्य सौंपे जाते हैं। विधायिका के अंतर्गत दो 
सदन हों तो वित्तीय मामलों में उच्च सदन के 
अधिकार सीमित होते हैं। भारत में विधायिका 
इसी सिद्धांत का अनुसरण करती है। 


धन विधेयक या वित्त विधेयक को छोड़कर, 
कोई भी अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में 
प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों के 
बीच असहमति हो, तो राष्ट्रपति मतभेदों को दूर 
करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला 
सकता है। संयुक्त बैठकों के बारे में संविधान में 
विस्तृत व्यवस्था की गई है। जब कोई विधेयक 
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है.तो 
उसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के सामने रखा 
जाता है। राष्ट्रपति के पास विधेयक पर अपना 
: विशेषाधिकार प्रयकत करने की शक्ति होती है। 
स्वीकृति न देने क्री स्थिति में, वह विधेयक को 
(यदि वह धन विधेयक न हो), यथासंभव शीघ्रता 
के साथ, यह अनुरोध करते हुए दोनों सदनों को 


लौटा देता हैं कि विधेयक पर संसद द्वारा 
पुनर्विचार किया जाए। वह विधेयक के पुनविचार 
योग्य उपबंधों को निर्दिष्ट कर सकता है या 
विधेयक में वांछित संशोधनों के लिए सिफारिश 
कर सकता है। जब इस तरह विधेयक क्रो 
लौगया जाता है, तो सदन उसी, के अनुसार 
पनर्विचार करते हैं। ऐसे पुतर्विचार के बाद, यदि 
सदन पुनः संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों 
के, विधेयक पारित कर देते हैं और उसे पुनः 
राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह अप॑ती 

स्वीकृति को रोक नहीं सकता। इस प्रकार 
राष्ट्रपति विधेयक की सदनों के पास केवल एक 
बार ही लौटा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति 
मिलने के बाद, विधेयक अधिनियम या कानून का 
रूप ग्रहण कर लेता है। 


संसद और सरकार 
संसद का सत्र दोनों सदनों की संयुवत बैठक से 
प्रारम्भ होता है, जिसे राष्ट्रपति संबोधित करता होता है करता 


है। प्रत्येक सदन में 'प्रश्न-काल'' कार्यक्रम का 
प्रथम विषय होता है। इस काल में सदस्त्य मंत्रियों 
से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त 
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एक संसदीय सत्र की संसदीय बहसों के बारे 
में अखबारों की कतरनें जमा कीजिए और पता 
कीजिए कि उनमें उठाए गए मुख्य मुद्दे 


कौन-से हैं। यह भी बताइए कि संसद के 
सदस्यों द्वारा कौन-से प्रश्न पुछे जाते हैं और 
मंत्रियों द्वरा क्या उत्तर दिए जाते हैं। 





करते के लिए विभिन्‍न प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न काल 
कार्यक्रम का सबसे अधिक लोकप्रिय विषय होता 
है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, ताराँकित और 
अतारांकित। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं 
जिनके उत्तर मंत्रिगण मौखिक रूप से देते हैं। 
जबकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप 
में दिए जाते हैं। 


कोई भी सदस्य सरकार का ध्यान लोक 
महत्व के अत्यावश्यक विषय की ओर आकर्षित 
कर सकता है। उदाहरण के लिए, देश में सूखा या 
बाढ़ की गंभीर स्थित्ति की ओर ध्यान दिलाने के 
लिए ' ध्यानाकर्षण नोटिस ' दिया जा सकता है। 
ध्यानाकर्षण नोटिस के विचार का जन्म हमारे ही 
देश में हुआ है। इस थुक्ति के द्वारा सदस्य 
महत्वपर्ण विषयों पर मंत्रियों से जानकारी प्राप्त 
कर सकते हैं 


यदि कोई विषय इतना आवश्यक है कि विलंब 
नहीं किया ज़ा सकता, तो सदस्य काम रोको 
प्रस्ताव ' के द्वारा उस विषय को चर्चा के लिए 
सदन में ला सकते हैं। यदि काम रोकी प्रस्ताव 
स्वीकृत होता है, तो यह बात साबित होती है कि 
सरकार की नीतियों के प्रति सशक्त विरोध प्रकट 
हो गहा है। स्थगन का अर्थ है सामान्य कार्य आगे 
के लिए टाल देता तथा इसके अंतर्गत बहस 
अथवा सदन का स्थगन हो सकता है। इसी तरह 
के अन्य साधनों में ''अविश्वास प्रस्ताव जैसी 


और भी युक्‍्तियाँ हैं जिनके ढ्वारा विरोधी पक्ष, 


ह सरकार के अंग 


सरकार की नीतियों की समालोचना कर सकते 
हैं। 


केंद्र सरकार में विधायी प्रक्रिया 


वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
विधेयक किसी भी सदस्य या मंत्री द्वारा प्रस्तावित 
किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक तीन वाचनों 
से गजरता है। प्रथम वाचन में विधेयक्त की 
पुनःस्थापित करने के लिए सदन की. अनुमति 
मांगी जाती है। द्वितीय बाचन में दो अवस्थाएँ 
होती हैं। प्रथम अवस्था में विधेयक पर सामान्य 
चर्चा होती है और विधेयक को विस्तृत चर्चा के 
लिए प्रवेश समिति को सौंप दिया जाता है या 
लोगों के मत जानने के लिए परिचालित किया 
जाता है। दूसरी अवस्था में विधेयक की 
अलग-अलग धाराओं पर विचार होता है। 
संशोधन भी प्रस्तावित होते हैं और उत पर मत 
लिए जाते हैं। तृतीय बाचन में अंतिम स्वीकृति के 
लिए विधेयक पर चर्चा होती है। सामान्य चर्चा के 
पश्चात्‌ विधेयक को पारित या अस्वीकृत कर 
दिया जाता है। यदि विधेयक पारित हो जाता है, 
तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जहाँ 
उसे इसी कार्यविधि से गजरना होता है। दोनों 
सदनों द्वारा पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता हैं। 


वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रिया 


धन विधेयकों के लिए विशेष कार्यावधि निर्धारित 
है। कोई विधेयक तब घन विद्येयेक कहलाएगा 
जब उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी। _ 

की किसी कर का लगाया जाता, खत्म किया _ 
जाना,उस पर छट देना, उस पर संशो धर्न करना 
या उसका (ख) धन का ऋण लेने या 
वाई गारण्टी देने संबंधी भा गारण्टी देने संबंधी भारत सरकार का 
विनियमन, (7) भारत की संचित निधि या 
आकस्मिक निधि की रक्षा, (घ) संचित निधि से 
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धन का नाक विनियोग (ड) संचित निधि के खाते या_कार्यपालिका को पहल करनी चाहिए क्योंकि वह 
सार्वजनिक लेखे के खाते में धन की प्राप्ति (च) प्रशासनिक विभागों पर सीधा नियंत्रण रखती है 
यहाँ पर सूचीबद्ध विषयों से संबंधित कोई और सही तौर पर यह जानने की स्थिति में रहती 
मामला, आदि कोई विधेयक धन विधेयक है या_ है कि राज्य की आवश्यकताओं का स्वरूप क्‍या है 


नहीं,..इस प्रश्त-पर लोक सभा के अध्यक्ष का और उन्हें संतुष्ट करने: के रास्ते में कौन-सी 


निर्णय अंतिम होता है! 


कटठिनाइयाँ और रुकावटें आती हैं। अतः सभी 


धन विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तावित महीं विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तावित नहीं _ पीस प्रस्ताव सरकार आगे बढ़ाती है। 
किया जा सकता जोक सभा द्वार उसके पारित. | यिक के पास यह अधिकार होता है कि वह 


होने के बाद अनुमोदन के लिए राज्य सभा के 
पास भेज दिया जाता है। राज्य सभा को इस 


विधेयक की पाने की तिथि से |4 दिनों के अंदर 


अपनी सिफारिश सहित लौटाना होता है। यदि 
वह इस अवधि के अंदर विधेयक को नहीं लौटाती 
तो मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में उसे 
लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि राज्य 
सभा इस अवधि के अंदर विधेयक को अपनी 
सिफारिशों के साथ लोक सभा को लौटा देती है 
तो लोक सभा को यह प्राधिकार प्राप्त रहता है 
कि वह इन सिफारिशों में से किसी को स्वीकृत 
या अस्वीकृत कर दे। उसके बाद मान लिया जाता 
है कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों की 
स्वीकति मिल गई है। 


इस प्रकार विधेयक को पारित होकर कानन 
का रूप लेने की प्रक्रिया काफी लंबी 


. अब हम वित्तीय मामलों से संबंधित प्रक्रिया 
का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 


() कार्यपालिका की पहल 


लोकतंत्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि संपूर्ण 
कराधान और सार्वजनिक व्यय पर जनता की 
स्वीकृति प्राप्त की .जाए। अतः कार्यपालिका 
जनता के प्रतिनिधियों से प्राधिकार प्राप्त करके 
ही कर लगाकर, क्रण लेकर या किसी अन्य 
प्रक्रिया द्वारा धन जुटाती है। इन मामलों में 


किन विषयों पर स्वीकृति दे, किन में कटौती करे 
या किन्‍्हें अस्वीकृत कर दे। विधायिका को 
कराधान में या व्यय में व॒द्धि करने की सिफारिश 
देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। देश में 
लोकतांत्रिक पद्धति पर सफलतापूर्बक अमल के 
लिए यह एक स्वस्थ प्रतिबंध है क्‍योंकि इससे 
विधायिका के सदस्यों द्वारा आकर्षण सुझावों के 
माध्यम से मनमानी करने और गैर जिम्मेदारी के 
साथ काम करने की प्रव॒त्ति पर प्रभावी ढंग से 
नियंत्रण बना रहता है। 


(४) बजट 

राज्य के आय और व्यय के आकलन मंत्रिमण्डल 
द्वारा तैयार किए जाते हैं और मुख्यतः वित्तमंत्री 
को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इन आकलनों 
को प्रा'न्ृ कर वित्तमंत्री आगाभी वर्ष के वास्ते 
बजट तैयार करता है तथा राष्ट्रपति के अनुरोध 
पर उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए कहता है। 
इस विवरण में केंद्र सरकार की आकलित 
प्राप्तियों तथा समस्त व्यय का उल्लेख होता है। 
व्यय के आकलन, व्यय को श्रेणीबद्ध करते हैं 
और इन दो प्रकार की धनराशियों को 
अलग-अलग दिखलाते हैं : (क) संचित निधि से 
खर्च किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 
अपेक्षित धनराशि, तथा (ख) संचित निधि से 
किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य खर्च को पूरा 
करने के वास्ते अपेक्षित धनराशि। 
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(॥॥) संचित निधि के नाम डाला गया व्यय 


भारत की संचित निधि के नाम डाले गए व्यय में 
ये खर्च सम्मिलित होते हैं : (क) राष्ट्रपति का 
वेतन, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य खर्च, 
(ख) राज्य सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और 
लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन 
और भत्ते, (ग) ऋण भार, निक्षेप निधि भार तथा 
ऋण, मोचल भार, (घ) उच्चतम न्यायालय तथा 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय वेतन, 
भत्ते तथा पेंशन, (ड] भारत के नियंत्रक महालेखा 
परीक्षक को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन (च) 
किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिगरी या 
पंचाट को पूरित करने के लिए अपेक्षित कोई 
धनराशि और (छ) संविधान द्वारा घीषित अन्य 


व्यय, उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्‍्यायालय' 


नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक व्ययों, 
राज्यों को दिए गए सहायक अनुदानों, संघ लोक 
सेवा आयोग के व्ययों, राज्यों को दिए गए सहायक 
अनुदानों, संघ लोक सेवा आयोग के व्ययों आदि से 
संबंधित है। संसद को कानून पारित कर इस सूची 
में अन्य खर्च जोड़ने का अधिकार है। 


भारत की संचित निधि के नाम डाले गए 
समस्त व्यय संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 
नहीं किए जाते, लेकिन व्यय की इन सब मदों पर 
संसद के किसी भी सदन में चर्चा की जा सकती 
है। इस प्रकार विधाणका को प्रत्येक वर्ष ऐसे 
मामलों के बारे में भी प्रशासन की समीक्षा करने 
का अवसर मिल जाता है जिन पर मतदान कराके 
विधायिका की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं 
होता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मंत्रियों 
तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के वेतत 
को नियत किए जाने के मामलों पर प्रत्येक वर्ष 
विधानमण्डल में मतदान द्वारा स्वीकृति प्राप्त की 
जानी आवश्यक होती है। अतः इस प्रक्निया द्वारा 
किसी विभाग के कार्य की आलोचना की जा 


सरकार के अंग 


सकती है और वेतनों में सांकेतिक रूप से नाम 
मात्र के लिए कटौती पर बहस करके शिकायतें 
दर करवाई जा सकती हैं। 

(५) संसद द्वारा स्वीकृत खर्च ह 
संचित निधि के नाम डाले गए खर्च के अतिरिक्त 
समस्त व्यय को लोक सभा के सामने अनुवानों की 
मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस सदन 
के पास किसी मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत 
करने या राशि में कटौती करके किसी मांग को 
स्वीकृत करने का अधिकार होता है। इसे खर्च में 
वृद्धि करने का सुझाव देने का अधिकार नहीं है। 
केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही 
अनुदान की मांग की जाती है अर्थात्‌ वास्तविकता 
यह है कि सत्तारूढ़ सरकार को ही यथार्थ रूप से 
आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होती है। 


(९) बजट पारित होने के विभिन्‍न चरण 


भारतीय संसद में बजट पारित होते की प्रक्रिया के 
निम्नलिखित चरण होते हैं : 


(क) बजट की प्रस्तुति : एक निश्चित दित 
आगामी वित्तीय वर्ष के बजट 'को संसद के दोनों 
सदनों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोक सभा 
में वित्त मंत्री इसे स्वयं प्रस्तुत करता है। बजट 
प्रस्तुत करते समय वह अपने विस्तृत और 
व्याख्यापरक भाषण में बजट प्रस्तावों से जुड़े महत्व- 
पूर्ण विषयों का स्पष्टीकरण करता है। वित्तमंत्री के 
भाषण की प्रतिलिपियों सहित बजट की प्रतियाँ सब 
सदस्यों के बीच वितरित की जांती हैं। उनका 
सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए सदस्यों 
को कछ समय दिया जाता है। जिस दिन बजट 
सदन में प्रस्तुत होता है, उसी दिन उस पर चर्चा 
नहीं की जाती। साधारणतंया बजट में तीन प्रकार 
की सूचना रहती है; (क) गत वर्ष की वास्तविक 

प्राप्तियाँ और व्यय का ब्यौरा तथा उस अवधि के 


दौरान वित्तीय स्थिति की समीक्षा, (ख) आगामी 


विधायी तथा वित्तीय प्रक्रिया 


वर्ष की प्राप्तियों तथा व्यय का आकलन, और 
(ग) आगामी वर्ष के व्यय को पूरा करने के लिए 
कराधान प्रस्तावे तथा अन्य पद्धतियाँ। वित्तीय वर्ष 
पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 3 मार्च तक होता 
है। 


(ख) आम चर्चा : बजट संबंधी दूसरा चरण है 
उसकी प्रस्तुति के बाद उसमें रखे प्रस्तावों पर 
आम चर्चा। इस चर्चा के लिए कछ दिन निर्धारित 
कर दिए जाते हैं। चर्चा संपूर्ण बजट पर तथा 
उसमें रखे किसी प्रश्न, सिद्धांत या नीति पर होती 
है। इस चरण में न तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जाता है और न ही किसी मद पर मतदान लिया 
" जाता है। इस आम चर्चा से किसी भी व्यय मद को 
छुट नहीं शी जाती और संचित निधि के नाम डाले 
गए विषय भी सांसदों की आलोचना के क्षेत्र में आ 
सकते हैं। वास्तव में, यह ऐसा अवसर होता है 
जिस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों और 
विशेषतया विपक्षी दलों के सदस्य संपूर्ण प्रशासन 


के विरुद्ध अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं।- 


अपनी आलोचना के समर्थन में वे उदाहरण देते हैं 
'कि सरकार का कोई विभाग-विशेष वास्तविक 
तौर पर किस तरह काम कर रहा है। 


(ग) अनुवानों की मांग : आम चर्चा खत्म होने पर 
आकलंनों को लोकस भा के सामने विशेष शीर्षों 
के अंतर्गत अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तृत किया 
_ जाता है। मंत्रिगण अपने-अपने विभागों की 
अनुदान मांगें रखते हुए व्याख्या परक भाषणों में 
बताते हैं कि मांगों की धनराशि समुचित होने के 
क्या कारण हैं। उसके बाद सदस्यगण भाषण देते 
हैं। अंत में सदन मांगों को स्वीकृत या अस्वीकुत 
कर सकता है या फिर मांगी गई धनराशि में 
कटौती कर सकता है। मांगों की अस्वीकृति या 


धनराशि में कटौती होने की स्थिति में संशोध्रन' 


' रखे जाते हैं। सदन को यह अधिकार नहीं होता 
कि वह मांगी गई धनराशि में किसी प्रकार की 
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बढ़ोत्तरी करे। सदन के नेता से परामर्श करके 
अध्यक्ष अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए 
दिनों की संख्या निश्चित करता है, और फिर 
मतदान करवाता है। वास्तव में ऐसा प्रतिबंध 
लगाना आवश्यक भी है अन्यथा अनंत काल 
तक बहस चलती रहेगी और फलस्वरूप सरकार 
के काम में बेकार की रुकाबट आएगी। इस 
प्रकार आबंटित दिनों की संख्या बहुत छोटी नहीं 
होनी चाहिए क्‍योंकि इससे संसद के सदस्यों को 
विशेष मुददों पर जनता की शिकायतें और 
विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं 
मिलेगा। अनुदानों पर मतदान के लिए आर॑टित 
अंतिम दिन 'शाम को पाँच बजे अध्यक्ष बहस 
खत्म कराके सभी शेष मांगों पर सदन में मतदान 
कराता है। सदन को स्वतंत्रता होती है कि वह उन 
मांगों पर स्वीकृति दे या उन्हें ठुकरा दे, लेकिन 
उसे अब उन पर संशोधन लाने का अवसर प्राप्त 


नहीं होता। 


कटौती प्रस्ताव 


जब किसी मंत्री द्वारा कोई मांग रखी जाती है, तो 
किसी भी सदस्य द्वारा उसमें कटोती का प्रस्ताव 
रखा जा सकता है। कटोंती का प्रस्ताव संशों धत 
के रूप में आंता है और उसके माध्यम से खर्च में 
कटौती लाने का इरादा दर्शाया जाता है, « कि 
प्रस्ताव लाने वाले सदस्य की राय में व टौती 
करना उचित है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति 
मिल जाती है, तो संबंधित विभाग को खर्च के 

लिए उतनी ही राशि मिलती है जितनी स्वीकृत 
होती है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य ऐसे प्रस्ताव में 
संभवत: वास्तविक रूप से: कटौती नहीं होने देते, 
क्योंकि मंत्री उनके: नेता होते हैं जिनमें उनका 


, विश्वास होता है। अतः कटौती प्रस्ताव क्रेवल 


संकेत मात्र होता है। यदि मंत्रियों और उनके दल 
के सांसदों में कोई गंभीर मतभेद होता है, तो-वे 
दल की बैठकों में ही विचार -विमर्श करके उन्हें 
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दूर कर लेते हैं। यदि दल के कार्यकर्ता मंत्रियों पर 
दबाव डालते हैं, तो वे उनकी उचित बातें मान 
लेते हैं। इस प्रकार, जब ऐसा कोई मामला संसद 
में उठता है, तो स्वयं मंत्री कछ परिवर्तन मान लेने 
की घोषणा कर देता है। विपक्ष के सदस्य भी 
मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से कटौतियाँ 
प्रस्तावित करते हैं परन्तु उनके प्रस्तावों के 
स्वीकृत होने की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि 
वे सदन में अल्पमत में होते हैं। यदि सदन का 
कोई सदस्य ऐसा प्रस्ताव लाता है, तो इसे 
मंत्रिमण्डल में अविश्वास का प्रस्ताव माना जा 
सकता है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को 
त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यद्यपि ऐसा होने की 
संभावना नहीं होती क्योंकि सत्तारूढ़ दल की 
एकता और अनुशासन ऐसा नहीं होने देता। 


वित्तीय क्षेत्र में राज्य सभा की स्थिति 


वित्तीय मामलों में राज्य सभा को लोक सभा से 
कम शक्तियाँ मिली हुई हैं। बजट इस सदन में 
भी प्रस्तुत किया जाता है और समेकित निधि करे 
नाम डाले खर्च सहित उसकी सब मदों पर इसमें 
आम चर्चा भी होती है। इसके सदस्य सरकार के 


विभिन्‍न विभागों के आम कामकाज पर अपनी 


राय देने के लिए इस अवसर का उपयोग करते 
हैं। इस प्रकार इस संस्था के अनुभवी सदस्यों का 


परामर्श लाभकारी होता है क्योंकि अधिकतर - 
सदस्य बुजुर्ग” नेता होते हैं। मदों पर चर्चा के ' 


अंतर्गत न तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत होता है और न 
ही मतदान कराया जाता है। राज्य सभा को 
अतुदानों पर स्वीकृति देने का अधिकार भी नहीं 
होता। यह तो लोकसभा के सदस्यों को अनन्य 
विशेष अधिकार है। अतः राज्य सभा में अनुदानों 
की माँगें प्रस्तुत करने क्र प्रश्न ही नहीं होता और न 
ही वहां कटौती प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। अतः 
वित्तीय क्षेत्र में राज्य सभा के पास कम शक्तियाँ 
हैं। 


सरकार के अंग 


विनियोजन विधेयक 


मंत्रियों द्वारा रखी सब मांगें जब लोक सभा 
स्वीकृत कर देती है तो विनियोजन विधेयक के 
नाम से एक विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है। यह 
विधेयक निम्नलिखित व्यय को पूरित करने के 
लिए भारत की संचित निधि से सब धनराशियों 
के विनियोजत को उपलब्ध कराता है : (क) लोक 
सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान और (ख) भारत की 
संचित निधि के ”'म डाला खर्च, जो बजट में 
दर्शाई धनराशि से अधिक न हो। ऐसे विधेयक 
पर संसद के किसी सदन में ऐसा कोई संशोधन 
नहीं रखा जा सकता जो समेक्तित निधि के नाम 
डाले किसी खर्च की राशि या उसके प्रयोजन में 
परिवर्तन करना चाहे। अन्य किसी विधेयक की 
तरह इस विधेयक के लिए भी कानून का रूप लेने 
से पहले दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। 


विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए 
विनियोजन के अंतर्गत ही भारत. की संचित निधि 
से धन निकाला जा सकता है। सदन द्वारा 
अनुदानों पर स्वीकृति प्राप्त हो जाने से ही संचित 
निधि से धन निकाल कर खर्च करने का प्राधिकार 
नहीं मित्र जाता। इस प्रकार विनियोजन 
अधिनियम स्वीकृति प्राप्त खर्च तथा समेकित 
निधि के नाम डाले खर्च के बारे में प्राधिकार 
प्रदान करता है। 


भारत में प्रत्येक वर्ष संसद में वित्त विधेयक 
प्रस्तत किए जाने की प्रथा है जिसके अंतर्गत नए 
कर प्रस्ताव तथा पारित स्थायी अधिनियमों के 
अनुसार पहले से ही लागू कर या शुल्क दरों में 
परिवर्तन के प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं। भारतीय 
शुल्क दर अधिनियम के अंतर्गत पहले से लागू 
आय-कर दरों में परिवर्तन या भारतीय डाकघर 
के अधिनियम के अंतर्गत पहले से लागू डाक-शुल्क 
दरों में परिवर्तन का उल्लेब उदाहरण के तौर पर 
किया जा सकता है। अन्य विधेयकों की तरह इस 


विधायी तथा वित्तीय प्रक्रिया 


विधेयक को भी इसके कानून का रूप लेने से 
पहले दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना 
आवश्यक है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि 
विनियोजन अधिनियम में खर्च संबंधी प्रस्ताव ही 
सम्मिलित होते हैं, जबकि वार्षिक वित्त 
अधिनियम में वित्तीय वर्ष के कराधान तथा 
राजस्व के सभी प्रस्ताव रहते हैं। 
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कि सरकार ने संसद से स्वीकृति पाने की आशा में 
अधिक धन खर्च कर दिया और कार्योत्तर 
पृष्टीकरण प्राप्त कर लिया। फिर भी, 
अपवादात्मक प्रकरणों में स्वीकृत राशि से 
अधिक खर्च करने के अधिकार से कार्यपालिका 
को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अप्रत्याशित 
परिस्थितियों में उसे शीघ्रतापूर्वक और कार्य 


राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही धन विधेयक धन विधेयक *ैशैलतापूर्वक उन पर नियंत्रण रखना पड़ता है। 
लोक सभा में प्रत्तुत क्रिया जाता है। ऐसा आपातकालीन खंर्च क्‍ 


न 
विधेयक राज्य सभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा _ 


सकता। 


प्रक बजट 


ऐसा भी हो सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष के 
दौरान सेवा विशेष पर खर्च किए जाने के लिए 


विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत धनराशि ' 


अपर्याप्त मालूम पड़े अथवा वर्ष के दौरान पूरक 
या अतिरिक्त खर्च के लिए कीई 'ऐसी 
आवश्यकता उत्पन्न हो जाए जिसके बारे में 
बजट तैयार करके प्रस्तृत करते समय सोचा भी ने 
गया हो। यह भी हो सकता है कि किसी सेवा पर 
वित्तीय वर्ष के दौरान उस धनराशि से अधिक 
धन खर्च हो जाए जिसके लिए उस वर्ष उस सेवा 
के बारे में स्वीकृति ली गई थी। ऐसी परिस्थिति 
में, अतिरिक्त खर्च को आकलित धनराशि दशाति 


हुए पूरक बजटों को संसद के दोनों सदनों के सामने 


प्रस्तुत किया जाता है। इस धनराशि के पूरित 
किए जाने के लिए अन॒दानों की मांगें लोक सभा 
के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। सदन द्वारा 
अनुदानों पर स्वीकृति के बाद उन्हें अपने में 
सम्मिलित करते वाला विनियोजन विधेयक संसद 
के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है और संसद 
द्वारा स्वीकृति के बाद वह विधेयक अधिनियम 
का रूप ले लेता है। स्वाभाविक है कि संसद के 
सदस्यगण पूरक बजट को अधिक उदार दृष्टि से 
नहीं देखते. क्योंकि इसका अभिप्राय यही होता है 


कभी-कभी, देश में आपात स्थिति लागू होने पर, 
सरकार को राज्य के हित में तत्काल कछ 
धनराशि खर्च करनी पड़ जाती है। और उस 
समय उसके लिए विस्तृत आकलन तैयार करना 
संभव नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी 
होती हैं कि उनके बारे में पूर्वानुमान लगाया भी 
नहीं जा सकता। इसी प्रकार, जिन सेवाओं के 
लिए धन खर्च किया जाता है, वे कभी-कभी 


- अनिश्चित होती हैं और इतना बड़ा आकार ग्रहण 


कर लेती हैं कि बजट बनाते समय उस विषय में 
ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता था। अतः 
आवश्यक खर्च के लिए मांयें अप्रत्याशित ढंग से 
ही रखी जाती हैं। ऐसे अवसर भी आ सकते हैं कि 
वर्ष के लिए तय सेवाओं में किसी उद्देश्य के लिए 
विचार ही न किया गया हो और चालू वर्ष के 
दौरान उस पर अत्यधिक खर्च करना पड़ा हो। 
अतः ऐसे विशेष उद्देश्य के लिए संदन द्वारा धन 
विधेयक पर. अलग से स्वीकृति दी जाती है। इन 
सभी अपवादात्मक परिस्थितियों का सामना . 
करने के लिए लोकसभा को आवश्यक 
विनियोजन अधिनियम पारित करने का अधिकार 
प्रदात किया गया है। 


राज्य-स्तर पर. विधायी कार्य विधि 


धन विधेयकों तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को. 
छोड़कर कोई विधेयक विधानमण्डल के किसी 
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भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। धन 
विधेयकों संबंधी उपबंधों के तथा विधान परिषद्‌ 
फे अधिकारों पर सामान्य प्रतिबंधों के अधीन 
कोई विधेयक राज्य के विधानमण्डल द्वारा तब 
तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक उस पर 
दोनों सदत संश्ोधनों के बिना था संशोधनों 
सहिंत सहमत न हो चुके हों। 


विधान परिषद्‌ को कानून बनाने की प्रक्रिया में 
गौण स्थान दिया गया है। धन विधेयकों तथा 
अन्य वित्त विधेयकों, दोनों के संदर्भ में इसके 
अधिकारों को सीमाबद्ध किया गया है। विधान 
सभा द्वारा पारित और विधान परिषद्‌ को 
स्वीकृति के लिए प्रेषित किसी विधेयक में 
संशोधन करने का परिषद्‌ का अधिकार अत्यंत 
सीमित है। जब कोई ऐसा विधेयक (क) विधान 
परिषद्‌ द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या (छ) 


परिषद्‌ द्वारा ऐसे संशोधनों के साथ पारित किया. 


जाता है जो विधान सभा को स्वीकार्य नहीं हैं या 
(ग) परिषद्‌/ के सामने प्रस्तुत किए जाने की 
तारीख से तीन माह से अधिक समय बीत चुका है 
और उसने :उस पर स्वीकृति नहीं दी है, तो 
विधान सभा उस विधेयक को अपने उसी या बाद 
के किसी संत्र में परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों 
सहित या-संशोधनों के बिना फिर से विधान 
परिषद्‌ को भेज देती है। तब यदि बह विधेयक 
परिषद्‌ द्वार अस्वीकृत कर दिया जाता है या 
विधान सभा द्वारा अमान्य संशोधनों सहित 
पारित किया जाता है या उस विधेयक के परिषद्‌ 
के सामने प्रस्तुत होने की तारीबसे एक माह से 
अधिक समय बीत जाता है और परिषद्‌ ने उसे 
स्वीकृति नहीं दी है, तो उस विधेयक को राज्य 
विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित या 
विधान सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित (यदि 


ऐसी स्थिति हो), जो उसे स्वीकार हों, पारित मान 


लिया जाएगा। 


सरकार के अंग 


धन विधेयकों के बारे में विधान परिषद के 
अधिकार संसद के उच्च सदन अर्थात्‌ राज्य सभा 
के अधिकारों के समान होते हैं। विधान परिषद में 
धन विधेयक पहले नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। 
जब धन विधेयक विधान सभा में पारित हो जाता 
है तो उसे विधान परिषद्‌ की सिफारिशों के लिए 
भेज विया जाता है। यदि वह विधेयक परिषद्‌ में 
उसकी प्राप्ति की तारीख से [4 दिनों की अवधि 
के अंदर परिषद्‌ की सिफारिशों के साथ विधान 
सभा को नहीं लौठाया जाता तो उसे दोनों सदनों 
द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि परिषद्‌ इस 
अवधि के अंदर विधेयक को अपनी सिफारिशों 
के साथ लौटा देती है, तो विधान सभा को 
यह प्राधिकार होगा कि वह किसी सिफारिश 
को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। तब 
विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित 
मान लिया जाता है जिस रूप में उसे परिषद्‌ द्वारा 
संस्तृति संशो धनों सहित या उनके बिना विधान 
सभा पारित कर दे। 


राज्यणाल की भूमिका 


राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों या 
विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल 
की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है! वह विधेयक 
को स्वीकृत करता है या उस पर अपनी स्वीकृति 
फो रोके रहता है या उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार के 
लिए आरक्षित रखता है। यदि विधेयक धन 
विधेयक न हो तो राज्यपाल उसे अपनी 
सिफारिश के साथ विधानमण्डल की लौटा 
सकता है। विधानमण्डल तब बिना किसी 
संशोधन के या संशो धन सहित विधेयक को फिर 
पारित करके राज्यपाल को भेजता है। और इस 
बार राज्यपाल को विधेयक पर अपनी स्वीकृति 
देती ही पड़ती है। जब विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 
विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो 
विधेयक के धन विधेयक न होने की स्थिति में 


विधायी तथा वित्तीय प्रक्रिया 


राष्ट्रति राज्यपाल को सिफारिशों सहित 
विधेयक विधानमण्डल को लौटाने का निर्देश देता 
है। उसके बाद विधानमण्डल को छह माह की 
अवधि के अंदर विधेयक पर पुनर्विचार करना 
चाहिए और यदि वह संशोधन सहित या 
संशोधन के बिना फिर से पारित कर दिया जाता 
है, तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्तुत 
किया जाता है। 


राज्य स्तर पर वित्तीय प्रक्रिया 


केंद्र के समान, राज्यों में वित्तीय प्रक्रिया के मुख्य 
तत्व ये हैं  (क) वार्षिक वित्तीय विवरण, (ख) 
अनुवानों के लिए मांगें, (ग) विनियोजन विधेयक 
और (घ) अन्य वित्तीय विधेयक। 


राज्यपाल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
राज्यविधानमण्डल के सदन या सदनों के सामने 
उस वर्ष का राज्य का बजट रखना होता है। व्यय 
के आकलनों को इस प्रकार दर्शाना होता है (॥) 
राज्यों की संचित निधि के नाम डाला गया व्यय, 
और (॥) उस निधि में से होने वाला अन्य व्यय। 
राज्य की संचित निधि के नाम डाले खर्च ये हैं : 
(क) राज्यपाल का वेतन, भत्ते और उसके पद से 
संबंधित अन्य खर्च, (ख) विधानसभा के अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष के और, द्विसदनीय विधानमण्डल 
होने की स्थिति में, विधान परिषद्‌ के अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष के वेतत और भत्ते, (ग) ऋण 
परिब्यय, (घ) किसी उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तीं के संबंध में 
खर्च, (ड) किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण के 


किसी निर्णय, डिगरी या पंचाट को पूरित करने के 


लिए अपेक्षित कोई धनराशि, और (च) संविधान 
या राज्य के विधानमण्डल द्वारा घोषित कोई अन्य 
खर्च, जो कानून के अंतर्गत किया जाना हो। राज्य 
की संचित निधि के नाम डाली गई धनराशियाँ ये 
हैं: (;) उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक खर्चों को 
पूरित करने के लिए अपेक्षित धनराशियाँ, (॥) 
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राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण के अनुसार शासकों की 
राजवृत्ति (प्रिवी पर्स) में अंशवानों को पूरित करने 
के लिए अपेक्षित धनराशियाँ और (॥) राज्य 
लोक सेवा आयोग के खच्चों को पूरा करने के लिए 
आवश्यक धनराशियाँ। उपरोक्त मद संख्या (क) 
से (च) के अनुसार संचित निधि के नाम डाले 
खर्चों पर मतदान नहीं होता है। अर्थात्‌ उनके 
लिए विधानमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य. नहीं 
होती। विधानमण्डल में इन पर चर्चा अवश्य की 
जा सकती है। अन्य खर्चों को विधान सभा के 
सामने अनुदानों की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए। विधान सभा मांग की इस राशि में 
कमी कर सकती है। राज्यपाल की सिफारिश पर 
ही किसी अनुदान की मांग रखी जा सकती है। 


अनुदानों पर स्वीकृति के बाद विधान सभा 
द्वारा दिए अनुदानों को तथा संचित निधि के नाम 
डाले खर्च को पूरा करने के लिए संचित निधि में 
से विनियोजन के वास्ते व्यवस्था करने के उद्देश्य 
से एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इस चरण 
में विधानमण्डल का कोई सदन या दोनों सदन 
कोई ऐसा संशो धन प्रस्तावित नहीं कर सकते जो 
धनराशि में परिवर्तन करने या धनराशियों की 
मदों में परिवर्तन करने का प्रभाव रखता. हो। 
केवल विनियोजन अधिनियम के उपबंधों के 
अनुसार ही संचित निधि से धन निकाला जा 
सकता है। 


राज्यपाल के पास राज्य के विधानमण्डल के 
एक सदन या दोनों सदनों के सामने पूरक वित्तीय 
विवरण रखने तथा पूरक या अतिरिक्त या 
अधिशेष अनुदानों को विधान सभा के सामने 
प्रस्तुत करवाने का अधिकार होता है। पर इन 
मामलों में वही कार्य विधि लागू होगी जो वार्षिक 
वित्तीय विवरण या अनुदानों के वास्ते सामान्य 
मांगों के लिए निर्धारित की गईं है। 


राज्यों की विधान सभाओं को अग्रिम राशियों 
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और अनुदानों को तथा अपवादात्मक अनुदानों को स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। 


अभ्यास 


!. धन विधेयक से आप क्‍या समझते हैं? यह किस प्रकार पारित होता है? 

2, बजट पारित होने के लिए जिन अघस्थाओं से गुजरता है, उनका वर्णन कीजिए। 
कोई विधेयक कानून बनने के लिए जिन अवस्थाओं से गुजरता है, उनका वर्णन 
कीजिए। 

4... निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 

(क) अनुदान मांगें 

(ख) भारत की संचित निधि 
(ग) कठैती प्रस्ताव 

(घ) विनियोजन विधेयक 


अध्याय 5 


कार्यपालिका की विशिष्टताएँ 


आम बोलचाल की भाषा में सरकार की 
कार्यपालिका को ही सरकार कह दिया जाता है। 
विधायिका द्वारा पारित कानूनों को अमल में लाने 
बाला सरकार का भंग कार्यपालिका है। 
कार्यपालिका शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया 
जाता है: व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
सार्वजनिक मामलों के प्रशासन से जुड़े उच्च और 
निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों के लिए किया 
जाता है। कार्यपालिका के सांविधानिक अध्यक्ष 
तथा वास्तविक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, समस्त 
मंत्रीगण, सचिव और दूसरे सिविल कर्मचारी, 
इसके अंतर्गत आते हैं। पुलिस कर्मचारी और यहाँ 
' तक कि सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले 
व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। संकीर्ण 
अर्थ में यह शब्द 'केवल वास्तविक कार्यपालिका 
का बोध कराता है। 


समय की दृष्टि से, सरकार के अन्य अंगों की 
अपेक्षा कार्यपालिका का उदय पहले: हुआ। 
प्रारंभिक चरण में सरकार में केवल कार्यपालिका 
ही थी परंतु , संविधान या लोकतंत्रीय राजनीति 
के अस्तित्व में आने से विधायिका तथा 
न्यायपालिका का भी विकास हुआ और 
कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र सीमित हो गया। इन 


दो बातों ने कार्यपालिका की सत्ता को कम कर 
दिया। किंतु जो कुछ बचा रहा, वह भी 
कार्मपालिका को सशक्त बनाने के लिए काफी 
है। 


यदि महत्व की, दृष्टि से देखें तो आज की 
राजनीति की दूनियां में कार्यपपालिका की धुरी पर 
ही सरकार घूमती है। सरकार की प्रक्रिया को दो 
भागों में बांध जा सकता है; एक भाग नीति 
निर्माण से संबंधित है और दूसरा भाग नीति के 
कार्यान्वयन की प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों से 
सरोकार रखता है। नीति-निर्माण राजनीतिक 
कार्यपालिका का मुख्य दायित्व है। राजनीतिक 
कार्यपालिका उन व्यक्तियों के छोटे समह से 
बनती है, जो सरकार के विभिन्‍न विभागों के 
अध्यक्ष होते हैं। वे ही इन नीतियों के निर्माता हैं 


' जिनसे शासन के कार्यकलापों को दिशां मिलती 


है। सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत 
कार्यपालिका की दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं - 
राजनैतिक दलों से सह सम्बन्ध और अस्थाई 
कार्यपालिका। कार्यपालिका की यह विशेषताएँ 
ब्विटेन और भारत जैसे देशों के बारे में स्पष्ट 
दिखाई देती हैं, इन देशों में राजनैतिक कार्यपालिका 
को मंत्रिमंडल (कैबनेट) या मंत्रि-परिषद्‌ की संज्ञा दी 
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जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका जैसे कुछ दूसरे 
देशों में सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली है। 
कार्यपालिका को अध्यक्षीय कार्यपालिका कहा 
जाता है और उसका कार्यकाल नियत' होता है। 


संसदीय लोकतंत्र में राज्य का अध्यक्ष 
सांविधानिक प्रधान होता है। इसे नाममात्र की 
कार्यपालिका भी कहा जाता है। ब्विटेन में राजा 
ताममात्र का (सांकेतिक) कार्यपालिका प्रधान 


होता है और भारत में राष्ट्रपति की स्थिति भी के 


ऐसी ही है। इस शासनप्रणाली में मंत्रिमण्डल 
और प्रधानमंत्री भी होते हैं जिन्हें वास्तविक 
कार्यपालिका कहा जाता है। 


नीति बनाना और नीति पर अमल करना 
(नीति निर्माण तथा नीति-कार्यान्‍्वयन) जटिल 
कार्य हैं। इसके लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान और 
. विस्तृत जानकारी की जरूरत रहती है। 
राजनीतिक कार्यपालिका में प्रशासनिक क्षमता 
हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। 
हजारों की संख्या में कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारी 
जानकारी और प्रशासनिक कार्य क्षमता उपलब्ध 
कराते हैं। इनसे मिलकर अराजतनीतिक, स्थायी 
और पेशेवर कार्यपालिका बनती है। राजनीतिक 
निरपेक्षता तथा स्थायी कार्यकाल के कारण ह्ठी 
आशा की जाती है कि मंत्रिमण्डल या राष्ट्रपति 
से, जैसी भी स्थिति हो, प्रशासनिक सेवा की 


अलग पहचान बनी रहेगी। इस प्रकार सरकार. 


की कार्यपालिका में राजनीतिक तथा स्थायी, दो 
घटक रहते हैँ। मोदे तौर पर कहें तो सरकार की 
संसदीय प्रणाली में सांकेतिक प्रधाव या अध्यक्ष 
और (प्रधान मंत्री सहित) उसके मंत्री तथा 
अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रीय और उसके 
राजनीतिक परामशदाताओं को मिलाकर 
कार्यपालिका का गठन होता है। 


कार्यशालिका के प्रकार क्‍ 
कार्यपालिका के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं: (क) 


सरकार के अंग 


सांकेतिक (नासमात्र की) और वास्तविक। (ख) 
वंशानुगत और निर्वाचित और (ग) एकल और 


'बहुल। आइएं, इन सब पर ध्यानपूर्वक विचार 


करें। 

(क) नाममात्र की तथा वास्तविक कार्यधालिका 
कार्यपालिका, ब्रिटिश सम्राट की भांति, ताममात्र 
की अथवा सांविधानिक शासक अथवा 
औपचारिक शासक हो सकती है। राज्य के प्रमुख 
रूप में नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रीय 
एकता की प्रतीक होती है, यद्यपिं उसके पास 
वास्तविक शक्तियाँ नहीं होतीं। वास्तविक शक्ति 
मंद्िसण्डल के पास होती हे। उदाहरण के लिए, 
भारत में, भारत का राष्ट्रपति नाममात्र फी 
कार्यपालिका हैं जबकि प्रधानमंत्री और उसका 
मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है। नाममात्र 
और वास्तविक कार्यपालिका के मध्य यह अंतर 
संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। 
किन्तु अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यह भेद नहीं 
किया जाता। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य 
अमरीका का राष्ट्रपति, अमरीकी संविधान 
निर्माताओं की इच्छा के अनुसार वास्तविक 
अध्यक्ष है तथा व्यापक 'शक्तियों का उपभोगः 
करता है। 


(ख) वंशानुगत तथा निर्वाचित कार्यपालिका 


५ जनता कार्यपालिका की प्रत्यक्षतः या 


अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, तुब्ब उसे 
निर्वाचन कार्यपालिका कहते हैं। आज वंशानुग्त 
कार्यपालिका को लोकतंत्रीय सरकार की भावता 
के अनुकूल नहीं समझा जाता तथापि, ब़िटेन में 
वंशानुगत राजतंत्र को राजनीतिक प्रणाली के 
अभिन्‍न अंग के तौर पर रखा गया है। पर जैसा 
पहले ही कहा जा चुका है, राजा कार्यपालिका का 
वास्तविक अध्यक्ष होने के बजाए नाममात्र का 
अध्यक्ष होता है। सच तो यह है कि द्वितीय विश्व 
युद्ध के बाद यूरोप से स्वेच्छाचारी राजाओं का 


कार्यपालिका की विशिष्टताएँ 


सफाया हो गया परन्तु नेपाल जैसे विश्व के 
कछेक देशों में आज भी राजा के पास वास्तविक, 


अधिकार हैं। 


निर्वाचित कार्यपालिका को तीन श्रेणियों में. 


वर्गीकृत किया जा सकता है : प्रत्यक्ष (यानी सीधे 
जनता द्वारा) निर्वाचित, मध्यवर्ती निर्वांचकों के 
निकाय (निर्वाचक मण्डल) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित, विधायिका द्वारा निवाचित। 


संयुक्त राज्य अमरीका में कार्यपालिका को 
सीधे जनता द्वारा चुने जाने की प्रथा है। वहाँ 
राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, यद्यपि 
संविधान में निर्वाचकों के मध्यवर्ती निकाय द्वारा 
. चुनाव की व्यवस्था की गईं है। सीधे जनता द्वारा 
निर्वाचन के दो लाभ बताए जाते हैं। इससे आम 
जनता में सार्वजनिक मामलों के बारे में रुचि 
जाग्रत होती है। इससे यह भी सुनिश्चित हो जाता 
है कि चुनाव द्वारा ऐसा व्यक्ति मुख्य कार्यपालिका 
के रूप में काम करे जिसकी योग्यता और 
ईमानदारी के बारे में जनता को विश्वास हो। पर 
इस प्रणाली में कई दोष भी हैं। पहला, यदि 
निर्वाचन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो नागरिकों 
के लिए उम्मीदवार के संबंध में बहुत अच्छी 
जानकारी रखना असंभव होता है। दूसरा, चुनाव 
प्रणाली में हैराफेरी और भ्रष्टाचार पनपता है, इस 
कारण ठीक चुनाव से पहले सरकार की सारी 
मशीनरी तितर -बितर हो सकती है। तीसरा, यह 
दलीय भावनाएँ उभारती है। चौथा, इससे 
कभी-कभी विदेशी शक्तियों की कटिलताओं 
और हस्तक्षेप के लिए रास्ता साफ हो जाता है। अंत 
में, इस प्रणाली में इस खतरे की संभावना भी है 
कि ऐसा चुनाव लोगों को बरगलाने और उनकी 
घटिया भावनाओं को भड़काने से बहुत कुछ 
पूर्वाग्रहग्रस्त हो जाता है। ऐसा चुनाव सदा 
उम्मीदवारों की योग्यताओं के बुद्धिमत्तापूर्ण 
मूल्यांकन से संचालित नहीं होता क्योंकि लोग 
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उम्मीदवारों के बारे में बेखबर रहते हैं। 


कुछ देशों में विधायिका में बहुमत के आधार 
पर कार्यपालिका का निर्वाचन होता है। इस 


प्रणाली की विशेषता यह है कि विधानमण्डल के 


सदस्य संभवत: आम जनता की तुलना में 
बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण रखेंगे और कार्यपालिका 
तथा विधायिका में निकट का संबंध बना रहेगा। 
संसदीय शासनप्रणाली में मंत्रिमण्डल विधायिका 
की पसंद का ही होता है। नाममात्र की 
कार्यपालिका केवल औपचारिक रूप से ही अपने 
मंत्रिमण्डल को गठित करती है। व्यावहारिक 
दृष्टि में यह चयन विधायिका की स्पष्ट इच्छा का 
द्योतक है। 


चुनाव की अप्रत्यक्ष पद्धति की खास कमी यह 
है कि यह शक्ति-पार्थक्य के सिद्धांत का उल्लंघन 
करती है। इस प्रक्कार यह कार्यपालिका को 
विधायिका के उपांग का दरजा दे देती है परंतु 
जैसा पहले कह चुके हैं, इस पद्धति में कई खूबियाँ.. 
भी हैं। उदाहरणार्थ, यह कार्यपालिका तथा 
विधायिका के बीच साहचर्य सुनिश्चित करती है 
जो सरकार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक 
है। साथ ही, इस पद्धति से एक प्रब॒ुद्ध और सक्षम 
विधायिका कार्यपालिका का चुनाव सोच-विचार 
कर करती है। 


(ग) एकल तथा बहल कार्यपालिका 

यदि कार्यपालिका का प्राधिकार एक व्यक्ति या 
सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के 
निकाय में निहित होता है तो वह एकल 
कार्यपालिका कहलाती है, गैसे संयुक्त राज्य , 
अमरीका की कार्यपालिका। दूसरी ओर, यदि 
कार्यपालिका के प्राधिकार समान और समकक्ष 
अधिकार रखने वाले कई व्यक्तियों में निहित हों 
तो उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, जैसी 
स्थिति हमें स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ में 
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देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में 
कार्यपालिका के सभी सदस्य समान होते हैं, यहाँ 
तक कि राज्य के अध्यक्ष का चयन क्रमावर्तन द्वारा 
(सदस्यों में से बारी-बारी से) होता है। अध्यक्षीय 
संसदीय कार्यपालिका की विशेषता शक्ति का 
केन्द्रीकरण है, जिससे अधिकारों के दुरुपयोग की 
प्रोत्साहन मिल सकता है। बहुल कार्यपालिका 
बेहतर निर्णय ले सकती है क्योंकि व्यक्तियों के 
एक समूह में एक ही व्यक्ति की अपेक्षा, अधिक 
ज्ञान और समझ होने की संभावना होती है। 
संगयुवत राज्य अमरीका की तरह एकल 
कार्यपालिका में तुरंत निर्णय होने और डट कर 
कदम उठाने की योग्यता तो होती है, परंतु, इस 
पद्धति को दोषमुक्त नहीं माना जा सकता। 
' समीक्षकों ने तर्क दिया है कि यह पद्धति सत्ता के 


केंद्रीकरण की ओर ले जाती है, प्राधिकारों के 


द्रुपयोग की ओर प्रवृत्त करती है और 
अधीनस्थों द्वारा कार्यपालिका प्रधान की 
चाटुकारिता को बढ़ावा देती है।.. 

. जब तक प्रधानमंत्री समान व्यक्ति में प्रथम 
की भावना को बरतता है, मंत्रिमण्डल प्रणाली ही 


कार्यपालिका की सबसे अच्छी प्रकार लगती है। सैनिक 
चुँकि यह एक व्यक्ति की अचूकता पर आधारित 


नहीं होती, इसलिए कार्यपालिका के रूप में निर्णय 
लेने में 'इसमें न्यूनतम गलतियों की संभावना 
होती है। मंत्रिमण्डल प्रणाली इसलिए भी बेहतर 
है कि यह सामूहिक दायित्व और राजनीतिक 
एकरूपता के सिद्धान्त पर टिकी है जिससे 
सामूहिक सोच के विकसित होने की आशा की 
जाती है। ; 


कार्यपालिका के अधिकार 


पह साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि वर्तमान 
शताब्दी में कार्यपालिका की शक्तियों में जबर्दस्त 
वृद्धि हुई है। अपने प्रभाव तथा विस्तार दोनों में 
. कार्यपालिका की शक्तियाँ इस प्रकार होती हैं : 


सरकार के अंग 


(!) कार्यपालिका, (2) विधायी और (3) 
न्यायिक। आइए, अब इन अधिकारों या 
शक्तियों पर विस्तार से विचार करें। 


(!) कार्यपालक अधिकार 


जहाँ तक कार्यपालक शक्तियों का संबंध है, मे 
सभी राज्यों में कानूनों को दिशा देने और उनके 
कार्यान्वयन से संबंधित हैं। प्रशासन के क्षेत्र के 
अंतर्गत विधायिका द्वारा छोड़े गए मामलों के 
संबंध में उप-नियमों या अध्यादेशों को जारी 


"करने का अधिकार भी आता है। जहाँ तक 


विधायी शक्ति की बात्त है, यह विधेयकों के 
प्रारूप बनाने और उन्हें कानूनों का रूप देने की 
प्रक्रिया को निर्देशित करने से संबंधित होती है। 
इसमें वित्तीय तथा अन्य विधेयक सम्मिलित होते 
हैं। न्यायिक अधिकार अपराधियों को क्षमादान 


'करने, फांसी रोकने आदि से संबंधित होते हैं। 


कार्यपालक अधिकारों को आगे तीन श्रेणियों 


में बाँठा जा सकता है: 


(क) राजनयिक. (ख़) प्रशासनिक, और (गण) 
क। 


कार्यपालिका के राजनयिक अधिकार विदेशी 
मामलों के संचालन से संबंधित होते हैं। विशुद्ध 
सैद्धांतिक दृष्टि से, राजनयिक या संधि करने का 
अधिकार न तो एकदम कार्यपालक है और न 
विधायी। लेकिन यह अधिकार कार्यपालिका की 
पहल के अधिकार से जुड़ा होता है और इसलिए 


माना जाता है कि यह विधायिका की अपेक्षा 


कार्यपालिका का अधिकार है। साथ ही, सभी 
राज्यों में कार्यपालिका ही- राजनयिक प्रतिनिधियों 
को नियुक्त करती है और दूसरे देशों से अपने 
यहाँ आने वाले ऐसे प्रतिनिधियों का स्वागत 
करती है। इससे इस क्षेत्र में कार्यपालिका की 
पहल के अधिकार की बतत और भी पुष्ट होती है। 


कार्यपालिक्रा की विशिष्टताएँ 


जहाँ तक कार्यपालिका के प्रशासनिक 
अधिकारों की बात है, वे कानूनों के कार्यान्वयन 
तथा सरकार के प्रशासन से संबंधित होते हैं। ये 
मुख्यतः उन सब मामलों को अपने में समेटते हैं 
जिनमें सरकार को प्रशासन से सीधे व्यवहार 
करना होता है। इस प्रकार कार्यपालिका का 
प्रधान अपने सब अधीनस्थों को नियुक्त कर 
सकता है, उन पर नियंत्रण रख सकता है और 


उनको पदच्युत कर सकता है। आंतरिक प्रशासन' 


के क्षेत्र में, कार्यपालिका का काम कानूनों के 


कार्यान्वयन की निर्देशत करना है। इसके लिए 
विभागीय संगठनों की जरूरत होती है। साथ ही. 


_ नियुकत करने और पदच्युत करने के अधिकार 
'द्वारा विभागों के प्रशासनिक अध्यक्षों पर और 


प्रशासनिक कार्य के समस्त प्रवाह पर नियंत्रण की 


भी आवश्यकंता होती है। प्रत्येक देश में 
राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य अंतर्विभागीय 
कार्यकलापों का समन्वयथन है। 


कार्यपालिका को, आम तौर पर, सलाहकार 
नियुक्त करने या मंत्री पदों तथा सरकार के 
प्रशासनिक अध्यक्ष के पद के लिए व्यक्तियों के 


नाम सुझाने का काम सौंपा जाता है। संयुक्त राज्य, 


अमरीका में राष्ट्रपति सचिवों (मंत्रियों) की 
नियुक्ति करता है और सीनेट द्वारा उनका 
पृष्टीकरण किया जाता है। असली हे त्र्में 
क्रटिन के राजा या भारत के 
सांकेतिक या नाममात्र की ' कार्यपालिका 
. औपचारिक रूप से राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर 
लोगों की नियुक्ति करती है। इस प्रणाली में 
वास्तव में संत्रिमण्डल नियुक्ति करता है और 
सांकेतिक कार्यपालिकां केवल पुष्टि .करती है। 
कार्यपालिका के पास न केवल तियुक्त करते 
बल्कि कुछ प्रकरणों में सेवो समाप्त करने की भी 
शक्ति होती है। ऐसा इसलिंए है कि कार्यपालिका 
' को प्रशासनिक कार्य को निर्देशित करने या 


जैसी 


39 
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. जहाँ तक .सैतिक या रक्षा विभाग के 
कर्मचारियों से संबंधित अधिकारों का संबंध है, ये 


अधिकार मूलतः सशस्त्र बलों के संगठन और 


युद्ध के संचालन से जुड़े हैं। राज्य की मुख्य 
कार्यपालिका आमतौर से सशस्त्र बलों का 
सर्वोच्च कमांडर (सेतापति) होती है। इस हैसियत 
से वह सैनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है 


'या उनकी सेवाएँ' समाप्त करती है और रक्षा 


संबंधी नियोजन कार्य को निर्देशित करती है। पर 
रक्षा .संबंधी अधिकार सामान्यतः कानून से 
विनियमित होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त 
राज्य अमरीका में युद्ध की घोषणा विधायिका का - 
अधिकार है। पर संयुक्त राज्य अमरीका का 
राष्ट्रपति जबर्दस्ती स्वयं निर्णय देकर राष्ट्र कें 
लिए संकट की स्थिति'खड़ी कर सकता है। इस 


प्रकार वह विधायिका को युद्ध घोषित करने और 


कार्यपालिका के निर्णय के अनुसार चलने को' 
बाध्य कर सकता है। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों 
में युद्ध की घोषणा करना कार्यपालिका का 
अधिकार है। तथापिं इसके लिए संसद की 
स्वीकृति आवश्यक है क्योंकि केवल संसद युद्ध 
को चलाने के लिए धन राशि की स्वीकृति देने के 
लिए सक्षम है। इस बात पर लग भग मतैक्य है कि 
सैनिक अधिकार कार्यपालिका में निहित होने 
चाहिएं। युद्ध की. अवधि के दौरान कार्यपालक 
अधिकार बहत बढ़ जाता है और इसका नियंत्रण 
लगभग सर्वसत्तात्मक- या' स्वेच्छाचारितापंर्ण 
होकर मानंव जीवन के हर पहलू पर हावी हो 
जाता है। परतुं, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लोग 
अस्थायी तौर पर लोकतांनिक अधिकारों से 
वंचित होने के लिए मंजूरी दे देते हैं। 


(2) विधायी अधिकार 
दृढ़ अनुशासित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों “का 


40) 


उदय विधायिका के क्षेत्र में बढ़ते कार्यपपालक 
नेतृत्व की ओर ले गया है। बहुमत प्राप्त दल 
द्वारा समर्पित कार्यपालिका विधायी कार्य के लिए 
प्रेरणा तथा पहल प्रदान करती है। कार्यपालिका 
पहल करके अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वालें 
सभी विषयों पर कानून प्रस्तावित करती है और 
उन पर मंजूरी के लिए जोर देती है। विधि 
निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका का आधिपत्य 
इतना अधिक हो जाता है कि यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि कार्यपालिका ही कानून 


बना लेती है और उस पर विधायिका की मंजूरी 


प्राप्त करती है। यहाँ तक कि यह मंजूरी इस माने 
मैं औपचारिकता होती है कि एक बार बहुमत में 
आकर कार्यपालिका आसानी से विधायी स्वीकृति 
प्राप्त कर लेती है। साथ ही, कार्यपालिका की 
आहत करने (बुलाने), स्थगन करने और भंग 
करने की शक्ति, यह सुनिश्चित कर देती है कि 
विधायिका पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण 
बना रहे। गैर संसदीय प्रणाली के अंतर्गत 
कार्यपालिका तथा विधायी शाखाओं के बीच 
सरकार का आंगिक संबंध न होते के कारण 
कार्यपालिका विधायिका को सीधे तौर पर नेतृत्व 


प्रदान करने में सक्षम नहीं होती। वहाँ भी कछ' 


सांविधानिक युक्तियाँ रहती हैं जिनके माध्यम से 


कार्यपालिका विधिनिर्माण को प्रभावित कर: 


सकती है। उद्ाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका 
के राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह 
उन कानूनों को बनवाने के लिए ठोस सिफारिशों 
सहित कांग्रेस (अमरीकी संसद) को अपने संदेश 
भेज सकता है जिन्हें बह राष्ट्र के हित में 
आवश्यक समझता है। सामान्यतः कांग्रेस द्वारा 
राष्ट्रपति के संदेशों पर अनुकूल रुख रख कर विचार 
किया जाता है क्‍योंकि सरकार की कार्यपालक 
तथा विधायी शाखाओं को जोड़ने वाली राष्ट्रीय 


पार्टियों के अस्तित्व में आने से राष्ट्रपति का . 


प्रभाव कांग्रेस तक विस्तार पा लेता है। साथ ही, 


सरकार के अंग 


कई देशों में (जैसे संयुक्त राज्य अमरीका और 


भारत में) कार्यपालिका का अध्यक्ष निषे धाध्िकार 
(वीटो) द्वारा विधायिका के कार्यों को फली भूत कर 
सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति 
अपने निषेधाधिकार का प्रयोग तो कर सकता है 
लेकिन कांग्रेस के. प्रत्येक सदन में इसको 
दो-तिहाई_म्रत से निष्क्रिय किया जा सकता है। 
भारत का राष्ट्रपति, धन विधेयक को छोड़कर, 
संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी 
स्वीकृति रोक सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए 
लौटा सकता है। इससे जल्दबाजी में और बिना 
अच्छी तरह विचार किए पारित कानूनों के बनने 
पर रोक लगती है। आजकल लगभग प्रत्येक 
विधानमंडल पर काम 'का बड़ा बोझ रहता है 
और इसलिए ऐसे कानून बन जाते हैं। 


आज-लगभग प्रत्येक आधुनिक राज्य में 
विधायिका पर काम का दबाव पड़ने और उसके 
पास विधिनिर्माण की बारीकियों पर ध्यान देने का 
समय न रहने से वह नियम तथा विनियम बनाने 
और कानून में दरारें भरने के काम के प्राधिकार 
का स्वयं उपयोग न करके उसे कार्यपालिका को 
सौंप देती है। 


(3) न्यायिक अधिकार 

लगभग प्रत्येक राज्य में किसी व्यक्ति को 
न्यायालयों द्वारा दी गई किसी सजा या दण्ड को 
क्षमा करते या कम करने या रद्द करने का 
अधिकार कार्यपालिका के प्रधान में निहित है। 
उदाहरण के तौर पर, भारत के राष्ट्रपति को 
क्षमादान का अधिकार दिया गया है। 


कार्यपालिका के प्राधिकार का विस्तार 


इसके साथ ही, कार्यपालिका का प्राधिकार भी 
अन्य दिशाओं में फैल चुका है। आधुनिक समाजों 
में विभिन्‍न आर्थिक कार्यकलाप निरंतर नियोजन 


: क्ार्यपालिका की विशिष्टताएँ 


तथा समनन्‍्वयन की मांग करते हैं। इस उद्देश्य की 


प्राप्त के लिए कार्यपालिका ने राष्ट्रीय, 


अर्थव्यवस्था तक अपने नियंत्रण का विस्तार कर 
लिया है। साथ ही, कल्याणकारी राज्य के 
कार्यक्रम को पूरा करने की दृष्टि से कार्यपालिका 
को परियोजनाओं को हाथ में लेकर उनका 
: इंतजाम करना होता है। इस प्रकार आधृनिक 
कार्यपालिका के पास शक्तियों तथा कार्यों की 
लंबी सूची रहती है। वास्तव में, आज सरकार को 
प्रेरित करने वाली यह मुख्य संस्था होती है। 
विधायी निकाय और कभी-कभी न्यायपालिका के 
स्थान पर कार्यपालिका की शक्ल में वृद्धि होना 
कप शताब्दी की राजनीति का मुख्य लक्षण 
। 


इस प्रकार आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा 
और कल्याण की आवश्यकताओं और रक्षा के 
दबाव की मांगें कार्यपालिका के अधिकार बढ़ाते 
हैं। सड़कें, पुल और रेल लाइनें बताना, संचार 


का विकास, स्कूल, संग्रहालय तथा अनुसंधान 


संस्थानों जैसी संस्थाओं की व्यवस्था वृद्ध 


व्यक्तियों के लिए धर की व्यवस्था जैसे काम अब 


राज्य द्वारा किए जाते हैं। परिणामतः ये सब काम 


कार्यपालिका: के क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि इनसे ' 
अत्यधिक तकनीकी स्वरूप. वाले विशेष रूप से' 


आर्थिक मुददे जड़े होते हैं। 


विधायिका ।पर काम का बहुत ज्यादा बोझ 
होता है। कानून बनाते में पहल सरकार को 
करनी होती है। सरकार द्वारा पसंद नहीं किए गए 
कानूनों के पारित होने का अवसर बहुत कम 
रहता है। वास्तव में, सरकार द्वारा प्रत्येक सत्र में 
प्रस्तुत किए गए ढेर सारे कानूनों के लिए 
विधायिका को प्राप्त समय पर्याप्त नहीं होता है। 
अते: जैसा पहले भी कहा जा चुका है, सरकारी 
विभागों को नियम और विनियम जारी करने का 
अधिकार मिल जाता है और ये सब नागरिकों पर 
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लाग्‌ हो जाते हैं। 


जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, 
कार्यपालिका की 'शक्ति में वृद्धि का अन्य कारण 
यह है कि विधानमण्डल के कार्यकलापों पर सख्त 
दलीय अनुशासन बढ़ता जा रहा है। यदि 
राजनीतिक दलों की प्रणाली के माध्यम से 
सरकार को कशलतापूर्वक चलाया जाना होता है 


' तो दलों के नेताओं को अपने अनुयायियों के मतों 


पर तिर्भर रहने में समर्थ होना चाहिए। बहमत 
वाले दल या सांझे (मिले-जुले) दल के नेतागण 
सरकार बंनाते हैं। आमतौर पर वे ऐसे कदम 
उठाते हैं जिन्हें वे विधानमण्डल से प्राप्त बहुमत 


'के आधार पर उचित ठहरा सकें। 


कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि की प्रवृत्ति, 
ने केवल संसदीय सरकारों में बल्कि अध्यक्षीय 
सरकारों में भी देखी जाती है। उन्‍नीसवीं शत्ताब्दी 
में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के 
बीच संबंध का रूप समन्वित होता था और इस 
प्रकार एक दूसरे के बीच संतुलन बना रहता था। 
बीसवथीं सदी में इनका स्वरूप वैसा नहीं रह गया 
है। जैसा पहले कहा जा चुका है, युद्ध के समय 
कार्यपालिका के अधिकार अधिक बढ़ जाते हैं। 
ऐसा इसलिए होता है कि शत्रु से जूझते वक्‍त 
रणनीति और उसकी कार्य-योजना कार्यपालिका 
और सैनिक नेताओं के-हाथ में रहती है। 


क॒छ लोगों को भय होने लगा कि इस तरह से 
कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति, अंत में 


व्यवस्था के संचालन के लिए खतरा बन सकती 


है। लगभग प्रत्येक लोकतंत्रीय देश में वैकल्पिक 
राजनीतिक दल, सर्वाधिक चुनाव, चौकन्ले प्रेस 
और भरोसेमंद न्यायपालिका तथा गैर सरकारी 
संस्थाएँ कार्यपालिका के नेताओं के निरंकश और 
स्वेच्छाचारी बनने पर अंकश लगाती हैं। 


निम्नलिखित देशों के राज्याध्यक्षों के पदों के नाम बताइए! (उद्हरण के लिए भारत के 
राज्याध्क्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है)... 


(की) ग्रेट ब्रिटेन... . [ग) पाक्स्तान 
| ख) मेपाल .... [घ) बांग्लादेश . 





 अध्यास 


|. कार्ग्रपालिका के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण और एक दोष बताइए। 
2. क्रार्यपालिका के विधायी तथा न्यायिक कार्यों की चर्चा कीजिए। 


3, कार्यपालिका की सत्ता के विस्तार के लिए उत्तरदायी दो मुख्य कारकों की चर्चा 
कीजिए। 
4, तिम्नलिशित में भेद स्पष्ट कीजिए। ' 
(क) एकल तथा बहुल कार्यपालिका, 
(ब) ताममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका, 
(ग़) वंशानुगत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। 


अध्याय 6 


भारत में कार्यपालिका 


भारत की कार्यपालिका के दो स्तर हैं : केंद्रीय 
स्तर और राज्य स्तर। इस अध्याय में हम इन 
दोनों स्तरों पर कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। 
केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति 
और मंत्रि-प्रिषद्‌ रहती है तथा मंत्रिपरिषद्‌ का 
प्रमुख, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता करता है 
और उसे परामर्श देता है। 


केंद्रीय कार्यपालिका 
राष्ट्रपति 


भारतीय गणतंत्र का कार्यपालक प्रमुख राष्ट्रपति 
है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापतित्व सहित 
. केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ 
औपचारिक रूप से उसमें निहित हैं। उसी के नाम 
पर सारे कार्यपालक कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति 
में निहित कार्यपालक अधिकार संसद के प्रति 
उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल 
किए जाते हैं। संविधान के 42वें संशोधन के 
अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद्‌ की सलाह मानते 
को बाध्य है। . । 


योग्यताएँ 


राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए किसी व्यक्ति में 
निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए ! 


[, भारत की नागरिकता 

2. न्यूनतम आयु-35 वर्ष 

3. लोकसभा की सदस्य चुने जाने की 

.. योग्यता, 

4, भारत सरकार, किसी राज्य की सरकार 
या इन सरकारों में से किसी के 
'निर्यत्रणाधीन किसी स्थानीय स्वायत्त 
प्राधिकरण के अंतर्गत उसका किसी 
लाभकारी पद पर न होना। 


निर्वाचन की रीति 


जहाँ तक हो पके राष्ट्रपति के निर्वाचन में 
भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमात 
में एकरूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी 
एकछूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में. 


समतुल्यता सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य 


से संसद और प्रत्येक ग़ज्य की विधान सभा का 
प्रत्येक निवाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने 
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मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्नाँकित 
रीति से निर्धारित की जाएगी, 


विधायक के मतों की संख्या : किसी राज्य की 

विधायिका के प्रत्येक निर्वाचित' सदस्य के उतने 

मत होंगे जितने कि एक हजार के गृणित उस 
भागफल में हों, जो राज्य की जनसंख्या को उस 
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कल संख्या 
से भाग देने पर आए। 

(क) राज्य की कूल जनसंख्या राज्य की 
विधाधिका के निर्वाचित सद॑स्थों की कल संख्या -+ 
000.। इस प्रकार राज्यों की विधायिका के 
सदस्यों के मतों की संख्या विभिन्‍न राज्यों में 
अलग-अलग होती है। 





डा. राजेन्द्र प्रसाद (884-958 ईसवी) 
एक भ्हान राष्ट्रवादी। चंपारत आंदोलन के 
नेता। संविधान सभा के अध्यक्ष। भारत के 
प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। प्रसिद्ध पुस्तकें: 
"इंडिया डिवाइडेड” ([9098 ॥0)9060), 
"सत्याग्रह इन चंपारन  (5498208/8 ॥॥ 
(७ शा),  लेगेसी ऑफ गांधी जी" 
[,6880५ ० (५॥0॥7|) “चंपारन में 
गांधी !। | 
(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने 
के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं हैं तो प्रत्येक 
सदस्य के मतों में एक और जोड़ दिया जाता है। 


$ 
|] 


सरकार के अंग 


(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित 
' सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो राज्यों की 
विधायिकाओं के सदस्यों के लिए नियत मत. 
संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्बाचित 
सदस्यों की कल संख्या ढ्वारा विभाजित करके 
प्राप्त की जाती है। आधे से अधिक भिन्‍न को एक 
मान लिया जाता है और अन्य की उपेक्षा कर दी 
जाती है। 


सांसद के मतों की संख्या : राज्यों के समस्त 
निर्वाचित विधायकों के मतों की कल संख्या + 
संसद के निर्वाचित सदस्यों की कल संख्या। 


राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय' मत के 
आधार पर होता है। मतदान गुप्त रीति से किया 
जाता है। प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का 
अधिकार होता है, परंतु वह राष्ट्रपति पद के 
प्रत्याशियों के लिए अपनी पसंद का क्रम प्रकट 
कर सकता है। मतदान के पश्चात मतों की 
गिनती की जाती है। चुनाव में विजयी होने के 
लिए प्रत्याशी को एक निश्चित संख्या में मत 
(कोटा) प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। उसे डाले 
गए समस्त मतों के कम से कम आधे से एक 
अधिक मत प्राप्त करना चाहिए।उदाहरणत: यदि 
डाले गए समस्त मतों की संख्या 50,000 है तो 
कोटा 


कोटा 50,000 


[+]-० 
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सर्वप्रथम, प्रत्येक प्रत्याशी के पहली पसंद के 
मतों की गिनती की जाती है। जिस प्रत्याशी को 
पहली पसंद में सबसे कम मत मिले हों उसे 
निवचिन से बाहर कर दिया जाता तथा उसके 
मतपत्रों पर द्वितीय पसंद के मत अन्य प्रत्याशियों 
में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। चुनाव से बाहर 
करने तथा उनके मतपत्रों के तीसरी और चौथी 
पसंद के मतों के हस्तांतरण की यह प्रक्रिया तब 


भारत में कार्यपालिका ' 


तक चलती रहती है जब तक कोई एक प्रत्याशी 
मतों की निर्धारित संख्या प्राप्त न कर ले। 


अधिकार तथा 'शक्तियाँ : भारत के राष्ट्रपति को 


कई कार्य निष्पादित करने होते हैं। उनमें से कछ 


महत्वपूर्ण कार्यों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। 
राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो प्रकार की परिस्थितियों 
से संबंधित होती हैं - सामान्य कालीन एवं 
आपात कालीन। यहाँ हम पहले सामान्य काल में 
राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे। 


कार्यपालिका 'शक्तियाँ 


राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष है। 
वह संविधान के अनुसार स्वयं प्रत्यक्षतः या अपने 
अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालक 
अधिकार का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की 
सहायता के और उसे सलाह देने के लिए प्रधान 
मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद्‌ होती है। 


राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो 


आम तौर पर लोकसभा का नेता होता है और 
उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों का चयन 
करके, उनके बीच विभागों को बाँटता है। जेसा 
पहले कह चुके हैं, उसमें भारत के रक्षा बलों का 
सर्वोच्च समादेश निहित है और इसे युद्ध तथा 
शांति की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। 
राष्ट्रपति सब महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है वह 
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी 
सलाह पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों की 


नियुक्तियाँ करता है।. वह राज्यों के राज्यपालों, 


राजदूतों तथा अन्य' राजनयिक प्रतिनिधियों, 
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के 
मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों, 
महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, 
संघ लोक सेवा आयोग आदि जैसे विभिन्‍न 
आयोगों के सदस्यों की भी नियुक्तियाँ करता है। 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल या मुख्य 
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आयुक्त उसकी ओर से संघ राज्य क्षेत्रों (केद्र 
शासित भूभागों) का प्रशासन चलाते हैं। दूसरे 
शब्दों में उसी के नाम पर देश का शासन चलता 
है। संसद की स्वीकृति से उच्च पदाधिकारियों की 
सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति 
को प्राप्त है। राष्ट्रपति ने संविधान के अंत्तर्गत 
[96] में भारत सरकार (कार्य का आवंटन) 
नियमावली बनाई। भारत सरकार करे कार्य को 
इस नियमावली में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार 


: मंत्रालयों, विभागों, सचिवालय तथा अन्य 


कार्यालयों में किया जाता है। कार्य का आवंटन 
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के 
बीच करता है तथा मंत्रियों को एक या अधिक 
विभाग सौंप सकता है। 


(॥) विधायी. शक्ति 
भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्‍न अंग है। वह . 
संसद के दोनों सदनों में कछ सदस्यों को मनोनीत 
करता है। संसद के प्रत्येक सदन को बलाता है 
और सदन का सत्रावसान करता है। आवश्यक 
होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है 
और लोकसभा की भंग कर सकता है। वह प्रत्येक 


' आम चुनाव के बाद संसद. के पहले सत्र का 


उद्घाटन करता है। वह संसद के प्रत्येक सदन के 
लिए संदेश भी भेज सकता है। उसकी सहमति के 
बिना कोई विधेयक॑ अधिनियम नहीं बन सकता। 


* जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता 


है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज 
दिया जाता है। वह अपनी स्वीकृति दे सकता है या 
विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस 
कर सकता है। पर अगर वह विधेयक फिर से 
उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में पारित हो 
जाता है ठो उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। धन 
संबंधी विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या 
संस्तृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा 
सकते और राष्ट्रपति उन पर विशेषाधिकार का 
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प्रयोग नहीं कर सकता। जब कोई विधेयक राज्य 


के विधानमण्डल से पारित हो जाता है और . 
स्वीकृति के लिये राज्यपाल को भेजा जाता 


है तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए 
आरक्षित कर सकता है।. राष्ट्रपति अपनी 
स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है या 
विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को 
लौटा सकता है। परंत्‌ यदि विधेयक उसी रूप में 
राज्य के विधानमण्डल द्वारा फिर से पारित हो 
जाता है और यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी 
नहीं देता तो उस विधेयक का बहीं पर अंत हो 
' जाता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र के न चलते 
समय कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है 
लेकिन संसद की बैठक शुरू होने की तारीख से 


छह सप्ताह के अंदर ऐसे अध्यादेश का संसद स्थितियों की संभावना का जिक्र हुआ है : ([) युद्ध 


या बाहय आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण 
उत्पन्न आपात्त स्थिति (2) राज्यों में सांविधानिक 
'तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात स्थिति (3) 


द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए! 

(॥) वित्तीय शक्तियाँ 

वह संसद के सामने वार्षिक बजट और भहत्वपूर्ण 
रिपोर्ट रखने की मंजुरी देता है और जैसा पहले 
कहा जा चुका है, संसद में धन विधेयक रखने की 
सिफारिश करता है। वह संघ और राज्यों के बीच 
करों से होने वाली आय के बँटवारे के लिए वित्त 
आयोग नियुक्त करता है। वह बाढ़, सूखा, युद्ध 


आदि पर आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए 


संसद द्वारा स्वीकृति त्तक भारत की आकस्मिक 
निधि से अग्निम राशि लेने की मंजूरी भी दे सकता 
है। 


(४) क्षमादान आदि की शक्तित 
राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा 
कर सकता है, फाँसी रोक सकता है, सजा में 
बिलंब या छूट दे सकता है या किसी अपराध के 
लिए दंडित किसी व्यक्ति की सजा को रदद या 
माफ कर सकता है या उसमें कभी कर सकता है। 
बशर्ते (क) दण्ड या सजा क्‍्यायालय में दी 
. हो, (ख) दण्ड या सजा ऐसे मामले संबंधी कानून 


सरकार के अंग 


की तोड़ने के लिए हो जिस पर संघ सरकार का _ 
कार्यपालक अधिकार लागू हो, तथा (ग) ऐसा 
प्रकरण हो जिसमें मृत्यु दण्ड दिया गाया हो। 

उस मामले का पता लंगराइए जिस में 
राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार को 
लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। 













आपातकालीन 'शक्तियाँ 

यहां तक हमने सामान्य स्थिति में राष्ट्रपत्ति की 
शक्तियों की चर्चा की है। अब हम आपात 
स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे। 


भारत के संविधान में तीन प्रकार की आपात 


वित्तीय आपात स्थिति। 


() युद्ध, बाहय या सशस्त्र विद्रोह 


जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि 
बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने से देश 


'की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया 


है, तब वह सारे देश या उसके किसी भाग में 


'आपात स्थिति घोषित कर सकता है। यवि वह 


संतुष्ट है कि युद्ध या बाहय आक्रमण या सशस्त्र 
विद्रोह का संकट सन्निकट है तो इस स्थिति में भी 
वह आपातस्थिति घोषित्ककर सकता है। आपात 
स्थिति के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषयों पर 
कानून बनाने का अधिकार ग्रहण कर लेती है। 
संसद किसी राज्य को कार्यपालक कार्यों के 
संचालन के बारे में निर्देश जारी कर सकती है। 
राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच, राजस्व के 


वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। इस सब 


का अर्थ है कि विभिन्‍न राज्यों की आंतरिक 


भारत में कार्यपालिका ' 


स्वायत्तता निलंबित हो जाती| है। इस प्रकार की, 
आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति को अपराधों: 


के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण 
और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के मौलिक 


अधिकार के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों: 


और उनकी सांविधानिक गारंटियों के परिचालन 
के निलंबन का अधिकार भी दे सकती है। तब 
किसी नागरिक को इन अधिकारों को प्रवर्तित 
कराने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार 


नहीं रहता। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, आपात 


स्थिति उद्घोषणा की तारीख से एक माह के 


अंदर दोनों सदनों में अलग-अलग मतदान कराया" 


जाता है। यदि एक माह की अवधि बीतने से पहले 
लोकसभा भंग कर दी जाए तो राज्य सभा द्वारा 
एक माह के अन्दर उद्धोषणा का अनुमोदन 


अवश्य हो जाना चाहिए और लोकसभा भी. 


पुत॒निवाचिन के बाद अपनी बैठक की पहली 


तारीख के बाद 30 दिनों के अंदर अनुमोदन . 


आवश्यक करे। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा 
छह माह तक वैध रहती है, पर इसी पद्धति से इसे 


इस बार में छह माह तक बढ़ाया जा सकता है। . 


आपात स्थिति किस अवधि ' तक जारी रह 
सकती है, इस बारे में संविधान में कोई 


समय-सीमा नहीं निर्धारित है क्योंकि उद्घोषणा 


का अनंमोदन संसद द्वारा किया जाता है। आपात 
स्थिति तब तक लागू रहती है, जब तक अनुवर्ती 


उद्घोषणा द्वारा उसे रह न कर दिया जाए। 


(2) राज्य में सांविधानिक तंत्र की विफलता से 
उत्पन्न आपातस्थिति 


यदि राष्ट्रपति राज्यपाल, के प्रतिवेदन पर अन्यथा 
इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी राज्य की 
सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा 
सकती, तो वह उस राज्य में आपात स्थिति की 
' घोषणा कर सकता है। ऐसी आपात स्थिति में 


राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सरकार के किसी एक 
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या सभी कार्यों को या राज्यपाल के किसी भी 
अधिकार को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। 


'बह यह घोषणा भी कर सकता है कि राज्य की 


विधामिका के अधिकारों का प्रयोग संसद करेगी 
साथ ही संसद अनुमोदन करे तो राष्ट्रपति उस 
राज्य को संचित निधि में से राज्य द्वारा खर्च को 
स्वीकृति दे सकता है। वह राज्य के किसी 
प्राधिकरण से संबंधित किसी उपबंध को भी 
निलंबित कर सकता है परंतु वह उच्च न्यायालय 
के किसी भी अधिकार को अपने हाथ में नहीं ले 
सकता। वह राज्य की विधायिका को भंग कर 
सकता है और राज्य की मंत्रिपरिषद को हटा 
सकता है। 


(3) वित्तीय आपात स्थिति 


यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि समूचे देश या उसके 
किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख के लिए 
'संकट उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय आपात 
स्थिति घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह 
किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जिन्हें वह 
उपयुक्त समझता है और उस राज्य से वित्तीय 
औचित्य के कुछ सिद्धांतों का पालन करते के लिए 
कह सकता है। वह सर्वोच्च तथा उच्च.न्यायालयों 
के न्यायाधीशों सहित केंद्र तथा राज्य सरकारों के 
अंतर्गत काम करने वाले सभी श्रेणियों या किसी 
भी श्रेणी के कर्मचारियों के बेतन तथा भत्तों में 
कटौती के आदेश दे सकता है। वह राज्यों के लिए 
यह अनिवार्य कर सकता है कि बे राज्य 
विधानमण्डल में पारित सभी धन विधेयकों को 


' स्वीकृति के लिए उसके सामने रखें। 


कार्यकाल तथा बेतन 


राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर 
रहता है। उसका फिर से चनाव हो सकता है। 
अन्य कई भक्तों के अलावा बह रु, |5,000 


' मासिक वेतन पाता है। वह किराये से मुक्त 
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राजकीय आवास पाने का हकदार है। उसके 
बेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये 
जाते हैं। अतः उन पर संसद में मतदान नहीं 
होता। उसके कार्यकाल में इन वेतन और भत्तों में 
कमी नहीं की जा सकती। 


राष्ट्रपति को हटाने की विधि 

राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व 
भी संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग 
द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। संसद के 
किसी भी सदन में इस प्रयोजन से दो -तिहाई बहुमत 
द्वारा प्रस्ताव के रूप में आरोप प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं। पर उससे-पहले संसद क्रे उस संदन के 
कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 


५8 ]4 दिनों का नोटिस देना पड़ता है। 


सदन आरोपों की जाँच करता है। यदि 
दूसरे सदन की कल सदस्य संख्या के दो-तिहाई 


बहुमत द्वारा भी अंतिम रूप से आरोपों को सही ' 


पाया जाता है तो राष्ट्रपति को तत्काल पद से हटा 
दिया जाता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि 
अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जाँच करने वाले 
सदन के सामने स्वयं उपस्थित हो या उसकी 


ओर से उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो। अपना 
कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति स्वयं भी 


त्यागपन्न दे सकता है। त्याग पत्र वह उपराष्ट्रपति 
" को देता है। मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाएं जाने 
की स्थिति में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपित के पद पर 
तब तक काम करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का 


चुनाव न हो जाए। पद रिक्त होने के छह माह की 


अवधि बीतने से पहले यह चुनाव हो जाना 


चाहिए। नए पदधारी को पाँच वर्ष की पूर्ण अवधि, 


के लिए चना जाता है। 
राष्ट्रपति की स्थिति 


राष्ट्रपति केंद्र में शासन का नाममात्र का अध्यक्ष ' 


होता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों 


सरकार के अंग 


में रहती है। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के 
नाम से होता है। यह कार्य वह मंत्रिपरिषद की 
सलाह के अंनुसार करता है। 42वें संशोधन के 
अनुसार वह इस सलाह को मानते के लिए बाध्य _ 
हैं। ' 


उप-राष्ट्रपति 
उप-राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) . 
का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद के 
प्रत्याशी के लिए निम्नांकित योग्यताएँ होनी 
चाहिए 


(क) वह भारत का नायरिक हो 

(ख) उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 

(ग) उसमें राज्य सभा की सदस्यता के लिए 
अपेक्षित योग्यताएँ हों, 

(घ) वह दिवालिया या मानसिक रूप से अक्षम 
नहो, 

(ड) उसे कभी न्यायालय से दोषी न ठहराया 
गया हो, 

(च) केंद्र, राज्य - अथवा किसी राजकीय, 
स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत वह लाभ 
के पद पर न हो। 


निवरचिन 


. उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता. है। 


उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सभी 
सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में गुप्त मतदान द्वारा 
अनपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल 
संक्रमणीय मतप्रणाली द्वारा होतां है। राज्य सभा 
अपनी कल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित 


'और लोक सभा द्वारा अनमोदित प्रस्ताव से 


उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है। पद 


रिक्त होने की स्थिति में नए उपराष्ट्रपति का 


निवाचित यथासंभव शीपघ्रता से किया जाएगा। 
नया उपराष्ट्रपतिं का कार्यकाल भी पाँच वर्ष ही 


होगा। 


भारत में कार्यपालिका 


बेतन भत्ते 


भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते राज्य, 


सभा के सभापति होने के नाते मिलते हैं। उसे 
प्रतिमास 7500 रुपये वेतन तथा अन्य सुविधाएँ 
प्राप्त होती हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 
कार्य करते हुए वह राष्ट्रपति के समकक्ष 
वेतन-भत्ते प्राप्त करता है। 


उपराष्ट्रपति के कार्य 


उपराष्ट्रपति कई कार्यों को निष्पादित करता है। 
इनमें अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का. उल्लेख यहाँ 
किया जा रहा है : 


!. वह राज्य संभा का पदेन सभापति होता 
है। जब वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर 
स्थानापन्‍न होकर उस पद के कार्यों को 
निष्पादित कर रहा होता है तो वह राज्य 
सभा के सत्र का सभापतित्व नहीं करता। 


-2, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या 
निष्कासन की स्थितियों में वह नए 


राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यवाहक 


राष्ट्रपति छह माह तक हो सकता है। 


3. जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या 
किसी दूसरे कारण से अपने कार्य 
निष्पादित करने में असमर्थ होता है, उस 
समय उपराष्ट्रपिति उसके कार्यों को 
निष्पादित करेगा। ऐसी अवधि के दौरान 
वह राष्ट्रपति के सब अधिकारों और 


उन्मुक्तियों का हकदार होगा। वह संसद 


द्वारा कानून के अनूसार नियम 
परिलब्धियों (वेतन), भक्तों तथा 
विशेषाधिकारों को पाने के लिए हकदार 
होगा। कार्यवाहक के रूप में स्थानापन्न 
होने पर वह राष्ट्रपति के समकक्ष वेतन 
आदि पाने के लिए हकदार होता है। 
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प्रधान मंत्री 
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
की जाती है। पर सामान्यतः राष्ट्रपति उसी 
व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त +#रता हैं जो' 
लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। यह 
आवश्यक है क्‍योंकि संविधान प्रधानमंत्री और 
उसके सहयोगी मंत्रियों को लोकसभा के प्रति ' 
उत्तरदायी मानता है। परंतु संविधान राज्य सभा 
के किसी सदस्य को प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त 
करने से राष्ट्रपति को नहीं रोकता, बशर्तें वह 
व्यक्ति बहुमत प्राप्त दल का नेता चुन दिया 
जाए। राष्ट्रपति संसद के बाहर से भी किसी 





पं. जवाहर लाल नेहरू (889-964 ईसवी) 
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महात नेता। 
आधुनिक भारत के निर्माता। भारत के प्रथम 
प्रधान मंत्री जो सत्रह वर्षो तक इस पद पर बने 
रहे। प्रसिद्ध पुस्तकें : 'डिस्कवरी ऑफ 
इंडिया. (ए85०0ए७79 रण [॥09), 
"'गिलम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ' (6॥॥70528 
० ५४०7४ पा|४8॥09), लैटर्स फ्राम ए फादर 
टहिज डॉटर ([.06४8 70॥] 8 780॥8/६० 
|४४ क्‍080£27[6) 
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व्यक्ति को प्रधान मंत्री के पद द पर नियुक्त कर : 


सकता है। क़िंतु ऐसे व्यक्ति को छह मास के अंदर 


अपने को संसद का सदस्य निर्वाचित करवा लेना .' 


आवश्यक होता है। 


कार्यकाल तथा वेतन आदि . 
प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपने पद पर 


बना रहता है। सामान्यतः राष्ट्रपति स्वेच्छा से 


प्रधान मंत्री को पद से नहीं हटा सकता क्योंकि वह 
(राष्ट्रपति) परंपरा के अनुसार लोकसभा में बहुमत 
प्राप्त दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करता 
है। सामान्यतः प्रधान मंत्री नई लोक सभा के 
चुनाव होने तक पद धारण करता है। ग्रहाँ तक कि 
लोक सभा को भंग कर दिए जाने पर भी राष्ट्रपति 
प्रधान मंत्री से कह सकता है कि नई लोक सभा के 
चने जाने तक पद पर कार्य करता रहे। उसे प्रति 
माह वेतन भत्ते तथा अन्य स॒विधाएँ प्राप्त होती हैं। 


कार्य 


यद्यपि संविधान प्रधान मंत्री को एक विशिष्ट 
स्थिति प्रदान करता है लेकित उसके अधिकारों 
तथा कार्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं करता। 
संविधान के विभिन्‍न प्रावधानों से हम इस बारे में 
क॒छ अभिप्राय निकाल सकते हैं। 


प्रधान मंत्री मंत्रियों के चयण और उनमें 
विभागों के चितरण के बारे में राष्ट्रपति को 
परामर्श देता है। चंक्ि मंत्रियों की नियक्ति के 
बारे में प्रधान मंत्री की सलाह अनिवार्य रूप से 
स्वीकृत होती है, इसलिए वास्तव में मंत्रियों की 
नियुक्ति प्रधान मंत्री पर ही निर्भर करती है। 


यद्यपि संघ सरकार के सारे कार्यपालक 
अधिकार राष्ट्रपति में निहित होते हैं तथापि 
वास्तब में प्रधान मंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद्‌ 
, द्वारा ही उनका प्रयोग होता है। प्रधान मंत्री ही 
' विभिन्‍त मंत्रियों के लिए कार्य तय करके उन्हें 


सरकार के अंग 


सौँपता है। वह मंत्रिपरिषद्‌ की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है। मंत्रिमण्डल की बैठकों में 
सरकार की नीतियाँ बनाई जाती हैं और उनके 


आरे में निर्णय किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का 
अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिपरिषद्‌ पर प्रधान मंत्री 


का नियंत्रण रहता है और वह उसके निर्णयों को 


प्रभावित करने में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति 


में रहता है। 

वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद्‌ के बीच कड़ी 
का कार्य करता है। प्रधान मंत्री ही मंत्रिपरिषद्‌ के 
निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देता है। 


प्रधान मंत्री के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक यह 
है कि वह विभिन्‍न विभागों और मंत्रियों की 


तीतियों का समन्वयन करता है। वह देश की 


आंतरिक और विदेशी नीतियों फो दिशा देता है। 
वह सब विभागों पर नजर रखता है। वह किसी 
मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। 


संसद में प्रधान मंत्री लोक सभा का नेता और 
सरकार का मख्य प्रवक्‍ता होता है। महत्वपूर्ण 
और नीतिगत मामलों से जड़े सारे काननों के 
बनने की प्रक्रिया को संचालित करने का दायित्व 
उसी पर है। प्रधान मंत्री से परामर्श करके लोक 
सभा अध्यक्ष सदन की कार्यसूची तय करता है। 
इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री अन्य कई कार्य 
करता है, जैसे वह योजना आयोग का अध्यक्ष भी 
होता है 


कैबिनेट सचिवालय 


सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में 


कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) सचिवालय महत्वपूर्ण 
समन्वयन की भूमिका निभाता है। यह प्रधात 
मंत्री के निर्देश के अंतर्गत संचालित होता है। 
विभिन्‍न मासलों को कैबिनेट और उसकी 
समितियों के सम्भुख प्रस्तुत करना, निर्णयों के. 
अभिलेख तैयार करना और निर्णयों के कार्यान्वयन 


भारत में कार्यपालिका | 


के बारे में अनुबर्ती कार्यवाही करना, ये इस- 


सचिवालय के कार्यों में सम्मिलित हैं। यह सचिवों 
की समिति के लिए भी काम करता है जो कैबिनेट 
सचिव की अध्यक्षता में समय-समय पर बैठकें 
करती है। यह इन समस्याओं पर विचार करके 
सलाह देती है जिनमें अन्तर्म॑त्रालयी परामर्श और 
समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य 
तियसावली निर्मित करती है और राष्ट्रपति के 


- अनमोदन से और प्रधान मंत्री के निर्देश के. 


अंतर्गत मंत्रालयों और विभागों को सरकार का 
कार्य आवंटित करती है। 


मंत्रिपरिषद 

संविधान में राष्ट्रपति की सहायता तथा परामर्श 
के लिए मंत्रिपरिषद्‌ का प्रावधान है। इसमें 
कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उंप मंत्री 
सम्मिलित होते हैं। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में 
मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालक प्राधिकार 
का प्रेयोग करती है। ये सब मंत्रिगण सामहिक 
रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। 
राष्ट्रपति में निहित कार्यपालक अधिकारों का 
प्रयोग करते हैं। वे सल मिलकर वास्तविक नीति' 
निर्माता निकाय हैं। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य 
को लोक सभा अथवा राज्य सभा का सदस्य होना 


चाहिए या मंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के बाद 


छह माह के अंदर किसी भी एक सदन के सदस्य 
के रूप में निर्वाचित होना चाहिए। यदि ऐसा 
करने में वह सफल नहीं रहा तो उसे मंत्रिपरिषद्‌ 
से त्यागपत्र देता होता है। मंत्रिपरिषद्‌ में तीन 
श्रेणियों के मंत्री होते हैं : 


(|) कैबिनेट मंत्री, (2) राज्य मंत्री और (3) 
उपमंत्री। इसके अतिरिक्त संसदीय सचिव भी 
होते हैं जो मंत्री नहीं होते।. वे संसदीय कार्य में उन 
मंत्रियों की सहायता करते हैं जिनसे वे जड़े होते 


होते और न उनके ऐसे कार्य ही: होते हैं। 


मंत्रिपरिषद्‌ में कैबिनेट धुरी की स्थांत ५ 
रहती है। कैबिनेट केवल अनौपचारिक निकाय 
होती है और उसमें सब मंत्री शामिल नहीं होते 
हैं। यह मंत्रिपरिषद्‌ का महत्वपर्ण भाग है परंत 
संविधान में कैबिनेट की चर्चा नहीं हई है। बहधा 
कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए राज्य 
मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग में भारत सरकार 
का एक सचिव होता है जो नीतियत मामलों और 


सामान्य प्रशासन के बारे में मंत्री को सलाह देता 


है। कैबिनेट के सामने बड़े-बड़े प्रशासनिक, 


. विधायी और वित्तीय मामले आते हैं। यह केंद्र 


सरकार की सामान्य कार्यपालक नीतियों का 
निर्माण करती है। कैबिनेट मंत्रियों की देखरेख में 
एक या अधिक विभाग होते हैं। यह संसद में 


कानूनों को प्रस्तावित भी करती है। यह बजट 


तैयार करके राजस्व के स्रोतों और खर्च की मदों 


“को तय करती है। यह सरकार की विदेश नीति 


भी बनाती है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि 
कैबिनेट का नाम राष्ट्रपति की सहायता करना 
और सलाह देना है। राष्ट्रपति के लिए सलाह को 
मंजूर करता अनिवार्य है। जैसा देखा जा चुका है, 
कैबिनेट का प्रत्येक निर्णय राष्ट्रपति के ताम पर 
होता है। 

मंत्री संसद की बैठकों में उपस्थित होते हैं, 
विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं, बहस में भाग लेते , 
हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अपनी नीतियाँ 
समझाते हैं। मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से लोक 
सभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद्‌ संसद ' 
सदस्यों के बहुमत का विश्वास पाने तक की 
अवधि में ही सत्तासीन रहती है। यह एक टोली 
या टीम के तौर पर काम करती है। इसके सदस्य 
साथ ही काम करते हैं और साथ ही ड्बते या 
उबरते हैं। यदि लोक सभा एक भी मत्री में 


हैं। उनके पास स्वतंत्र-रूप से कोई अधिकार नहीं अेविशबास व्यक्त कर देती है तो समूची 
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कह 


मंत्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। 


सामूहिक उत्तरदायित्व संसवात्मक शासन 
प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संसद के प्रति 
मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के बिना राष्ट्र 
में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रभावकारी और 
कशलता पूर्वक कार्य नहीं कर संकती। 
मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा सामूहिक तौर पर जो निर्णय 
लिए जाते हैं, उनका समर्थन समस्त मंत्रियों को 
करना पड़ता है। यदि कोई मंत्रिपरिषद के निर्णय 
से असहमत है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। 


मंत्रियों के उत्तरदायित्व का एक दूसरा पक्ष भी 
है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के मंत्री 
विभागीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से 
उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिमण्डलीय उत्तर- 
दायित्व का कार्यान्वयन प्रधान मंत्री के 
माध्यम से किया जाता है। मंत्रीयण प्रधान मंत्री 
के ही नेतृत्व और निर्देशन में कार्य करते हैं। यहाँ 
उस मामले का उल्लेख करना उचित होगा 
जिसमें श्री लालबहादुर शास्त्री ने रेलमंत्री के रूप 
: में एक रेल दुर्घटना के लिए स्वयं को नैतिक रूप 
से जिम्मेदार ठहराते हुए अपने पद से त्याग-पत्र 
दे दिया था। 


मंत्रिपरिषद्‌ प्रधान मंत्री के नेतृत्व में काम 
करती है। मंत्रिपरिषद्‌ के संबंध में प्रधान मंत्री के 
पास व्यापक शक्तियाँ और अधिकार हैं। वह 
परिषद्‌ के सदस्यों का चयन करके उनमें विभाग 


बाँटता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता ' 


करता है। वह किसी एक सदस्य से त्यागपत्र मांग 
कर परिषद्‌ में बदलाव कर सकता है और दूसरे 
व्यक्ति की नियक्ति करा सकता है। यदि वह 
त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद्‌ भंग हो जाती है। 
परिषद्‌ के किसी सदस्य और प्रधान मंत्री के बीच 
मतभेद होने पर उस सदस्थ को त्यागपत्र देना 
होता है या प्रधान मंत्री की बात माननी पड़ती है। 
प्रधान मंत्री की प्रमुखता मंत्रिपरिषद्‌ के सामूहिक 


सरकार के अंग 


दायित्व के लिए आवश्यक गांरटी है। वह संसद 
में सरकार का मुख्य प्रवक्‍ता होता है। प्रधान मंत्री 
मंत्रिपरिषद्‌ और राष्ट्रपति के बीच की मुख्य कड़ी 
है। वह सरकार के कामकाज के बारे में राष्ट्रपति 


को अवगत कराता रहता है। 


प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का स्वामी नहीं है। 
आमतौर पर मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य एक ही 
राजनीतिक दल के होते हैं और उनमें से हरेक 


'महत्वपूर्ण दलीय नेता होता है। उनके सहयोग 


और सद्भावना से वंचित होकर प्रधान मंत्री 
अपने पद पर बनता नहीं रह सकता। राष्ट्रपति के 
प्रसाद पर्यत मंत्रिपरिंषद्‌ सत्ता में रहती है। 


राज्य कार्यपालिका 


राज्य स्तर पर कार्यपालिका की संरचना केंद्रीय 
कार्यपालिका के अनुरूप है। जो भूमिका केंद्र में 
राष्ट्रपति की है वही राज्य में राज्यपाल की होती 
है। राज्य में मुख्यमंत्री का पद प्रधान मंत्री के पद 
जैसा ही है। मंत्रिपरिषद्‌ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता 
में काम करती है। इसका क्षेत्राधिकार संविधान 
की राज्य तथा समवर्ती सूचियों में दिए विषयों तक 
सीमित है। 


राज्यपाल 


राज्य की शासन प्रणाली केंद्र की शासन प्रणाली 
से मिलती-जुलती है। राज्य कार्यपालिका का 
प्रधान राज्यपाल होता है। इसमें मुख्य मंत्री की 
अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डल भी होता है। 
राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति करता है और 
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पंत पद धारण करता है। 
उसका कार्यकाल पांच वर्ष होता है। इससे पहले 
भी वह त्यागपत्र दे सकता है। 


राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए 
मंत्रिपरिषद्‌ होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री 
होता है। राज्य की विधायिका में बहुमत दल के 


भारत में कार्यपालिका 


लेता को राज्य द्वारा मुख्य मंत्री नियुक्त किया 
जाता है। राज्यपाल द्वारा विधात सभा और अन्य 
मंत्रियों की नियुक्ति मुख्य मंत्री की सलाह पर 
होती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यत मंत्रिगण पद 
पर रहते हैं। मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से राज्य 
की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। 


राज्यपाल राज्य के शासन का सांदिधानिक 
अध्यक्ष है कितु वास्तविक तथा प्रभावी प्राधिकार 
मंत्रियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। 


संविधान में निर्धारित है कि राज्य के 


क्रार्पपालक अधिकार राज्य में निहित होंगे और . 


सारी कार्यपालक कार्यवाही उसी के नाम पर 
होगी। राज्यपाल मंत्रियों से प्रशासन तथा विधि 
निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त करता है। राज्यपाल 
राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है जैसे--राज्य 
का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का 
अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। बह अधीनस्थ 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी 
करता है तथा उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करते समय राष्ट्रपति 
उससे परामर्श लेता है। 


राज्यपाल राज्य विधायिका के अधिवेशन 
बूलाता है, और उसका स्थगन तथा सत्रावसान 
* करता है। वह विधायिका के निम्न सदन, 
' विधानसभा को भंग कर सकता है। विधायिका 
द्वारा पारित सभी विधेयक स्वीकृति के लिए 
उसके पास भेजे जाते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा 
विचार किए जाने के लिए भी विधेयकों को 
' आरक्षित कर सकता है। प्रत्येक वर्ष राज्य 
विधायिका का प्रहला सत्र राज्यपाल के 
अभिभाषण से प्रारंभ होता है। वह विधायकि के 
अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने की 
शक्ति रखता है पर विधायिका के. पुनः 
सम्मिलित होने के बाद छह सप्ताह की अवधि 
बीतने पर अध्यादेश प्रभावी नहीं रह पाते बशर्ते 
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पहले ही सदन ने स्वीकृति न दे दी हो। राज्यपाल 
विज्ञान, कला, साहित्य सहकारी आंदोलन तथा 
समाजसेवा के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से 
विधान परिषद्‌ की कल सदस्य संख्या का छठा भाग 
मनोनीत करता है 


राज्यपाल की सिफारिश के बिता विधान सभा 
में कोई धन विधेयक या वित्तीय मामला या 
वित्तीय मासले सें संशोधन नहीं प्रस्तुत किया जा 


. सकता। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रत्येक वर्ष . 


राज्य विधायिका में बजट प्रस्तुत किया जाता है। 
धन विधेयक पर वह निषेधाधिकार का प्रयोग 
नहीं कर सकता। 


राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि राज्य के 
कार्यपालक अधिकार से संबंधित किसी अपराध 
के लिए न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए किसी 
व्यक्ति को क्षमादान दे या उसकी सजा में कमी 
कर दे या उसे रद्‌द कर दे। पर मुत्यु दण्ड मिले 
हुए मामले में बह क्षमादान नहीं कर सकता। 


जनजातीय क्षेत्रों के स॑रक्षण और ऐसे क्षेत्र के 
निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा 
करने के लिये सिक्किम, नागालैंड, असम, 
मेघालय तथा त्रिपुरा से संबद्ध राज्यपालों को क॒छ 
स्वविवेकाधिकार दिए गंए हैं। राज्य की 
विधायिका में बहुमत में किसी दल के न होने की 
स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य 
क॑ विधेयकों का आरक्षण, राज्य में सांविधानिक 
तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को 
सूचना, जैसे सांविधानिक कार्यों की करते समय 
सब राज्यपालों की अपनी विवेक-बुद्धि से निर्णय 
करना होता है। 


आपात स्थिति के दौरान राज्यपाल अपने 
मंत्रियों की सलाह न मानते हुए भी काम कर 
सकता है। पर उसे राष्ट्रपति के निर्देश अवश्य 
मानने होते हैं। 
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'इस प्रकार , यद्यपि सामान्य समय में राज्यपाल 
राज्य का सांविधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य में 
आपात स्थिति की अवधि के दौरान वह केंद्र 
सरकार के अभिकर्ता (एजेंट) के तौर पर काम 
करता है। 


' राज्यपाल की स्थिति 


जैसी स्थिति भारत के राष्ट्रपति की है, वैसी ही 
स्थिति राज्य के राज्यपाल की है यानी सिद्धांत 
और व्यवहार में अंतर रखा गया है। सैद्धांतिक 
रूप में राज्यपाल को व्यापक कार्यपालिका 
अधिकार दिए गए हैं परंतु व्यावहारिक रूप से 
बह मात्र संविधानिक शासक है और आमतौर पर 
उसे अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम 
करना होता है। वैसे सामान्य समय में भी 
संविधान राज्यपाल को कुछ स्वविवेक के अधिकार 
प्रदान करता है। 


मंत्रिपरिषद 


राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद होती है। इसे संघीय मंत्रिपरिषद्‌ के 
अनुरूप काम. करना होता है। राज्यपाल 
मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। सामान्यतः: राज्य 
विधायिका में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही 
'. मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अस्य मंत्री 
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर नियुक्त 
किए जाते हैं। राज्य विधायिका की सदस्यता न 
रखने वाले व्यक्ति की भी नियुक्ति मंत्री के पद 
पर हो सकती है, पर छह माह के भीतर उसे राज्य 
विधायिका के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होना 
होगा। मुख्य मंत्री की सलाह पर मंत्रियों में 
विभागों को बाँटा जाता है। मुख्यमंत्री ही राज्य 


की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। वही 


मंत्रियों का चयन और उनके विभागों का 
निर्धारण करता है । उसी की सिफारिश पर 
राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यदि वह 


सरकार के अंग . 


किसी मंत्री से संतृष्ट नहीं है तो वह उससे 
त्यागपत्र देने को कह सकता है या राज्यपाल से 
उसे बर्खास्त करा सकता है। 


मुख्य मंत्री मंत्रिपरिषद्‌ की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है। मुख्य मंत्री विभिन्‍न, 
मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का: 


'कार्य भी करता है। मुख्य मंत्री मंत्रियों और 


राज्यपाल के बीच कड़ी के रूप में भी है। बहुमत 
दल का नेता होने के कारण मुख्य मंत्री विधान 
सभा का भी नेता होता है। मुख्य मंत्री ही विधान 
सभा के अंदर तथा बाहर अपनी सरकार की 

तीति का प्रमुख ' फ्रवक्‍ता: होता है। 


मंत्रिपरिषद्‌ राज्य की वास्तविक कार्यपालिका 
होती है। वैसे तो राज्यपाल के नाम पर प्रशासन 
चलता है लेकिन वास्तविक निर्णय आमतौर पर 


मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य स्थितियों में 


राज्यपाल उनकी सलाह मानता है। राज्य के 
मुख्य मंत्री का कर्त्तव्य है कि राज्य के मामलों के 
प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद्‌ के सब निर्णयों 
और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राज्यपाल को 
सूचना देता रहे और साथ ही, राज्य द्वारा मांगी 
गई उपरोक्त विषयक सचनाएँ भी राज्यपाल को 
प्रस्तुत करे। यदि किसी मंत्री द्वारा किसी मामले 
पर निर्णय ले लिया गया है तो राज्यपाल यह 
अपेक्षा कर सकता है कि उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद 
के सामने रखा जाए। संविधान कहता है कि मंत्री 
राज्यपाल के प्रसाद पर्यत पद धारण करेंगे। इस 
प्रकार, सिद्धांत रूप में राज्यपाल चाहे तो किसी 
मंत्री को निकाल सकता है लेकिन मंत्रिपरिषद्‌ 


किंसी एक ऐसे राज्य का पता लगाइए 
जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 


'किन्हीं मामलों पर मतभेद हुए हों। उन 
मतभेदों के बारे में भी पता लगाइए। 





भारत में कार्यपालिका 


की विधान सभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की 
दृष्टि से बह व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग 
नहीं करेगा। 


संविधान यह प्रावधान करके विधान सभा के 
संबंध में मंत्रिपरिषद्‌ की स्थिति को परिभाषित 
करता है कि मंत्रिपरिषद्‌ के पास राज्य की विधान 
सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका 
अर्थ है कि मंत्री तभी तक अपने पदों पर रह सकते 
' हैं जब तक उन्हें राज्य विधायिका के सदस्यों के 
बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। विधान सभा 
की बैठकों में उपस्थित होने और कार्यवाहियों में 
भाग लेने का अधिकार उन्हें मिला है। वे सरकार 
के प्रस्तावित कानूनों को विधानसभा में प्रस्तुत 
करके संचालित करते हैं। 


राज्य की विधायिका मंत्रियों के कार्य का 
पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण कई प्रकार से कर सकती 


- है। विधायिका के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं,' 


पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और सूचना भी प्राप्त 
'कर सकते हैं। वे बजट की बहस में प्रशासन के 
विरुद्ध जनता की शिकायतें उभार सकते हैं। 
मंत्रियों या उनके विभागों द्वारा की गई गलतियों 
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और चूकों को प्रकाश में लाने और उस बारे में 
आलोचना करने के लिए वे अत्यावश्यक 
सार्वजनिक महत्व के 'मामलों पर स्थगन प्रस्ताव 
ला सकते हैं। अंत में, सामुहिक दायित्व के 


"सिद्धांत के आधार पर विधान सभा मंत्रिमण्डल 


द्वारा समर्पित सार्वजनिक विधेयक को अस्वीकृत 
करके, बजट की मांगों में कमी करके या 
मंत्रिमण्डल के विरुद्ध सीधे अविश्वास प्रस्ताव 


पारित करंके मंत्रिपरिषद्‌ को हटा सकती है। 


संक्षेप में, विधायिका मंत्रिमण्डल को बना 
सकती है और मिटा सकती है। मंत्री भी विधान 
मण्डल की प्रभावित कर सकते हैं और उस पर 
नियंत्रण रख सकते हैं। वे बहुमत दल के होते हैं। ' 
इस बहुमत के समर्थन से वे सामान्यतः अपने 
विधायी प्रस्तावों को पारित करा लेते हैं। यदि 
दलीय अनुशासन कठोर है तो विधायिका को मात्र 
ठप्पा लगाने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर 
सकता है। जब सरकार द्वारा प्राप्त बहमत खतरे 
में होता है यानी भरोसेमंद नहीं होता या दल में 
गंभीर रूप से फूट पड़ी होती है, तभी विधायिका 
मंत्रिपरिषद्‌ को सत्ता से निष्कासित कर सकती 
है। 


कुछ करने को 


कक्षा मॉनिटर का निर्वाचन (राष्ट्रपति के निवाचिन का नमूना) 


आनपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा : 
... अध्यापक आवश्यकता तथा सुविधानुसार विद्यार्थियों को नीचे दिए मॉडल के अनुसार _ 


बाँट सकता है। 
|. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या : 
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४0 


सरफार के अंग 


विभाजन : 


(|) | से 25 तक विद्यार्थी राज्यों का प्रतिनिधित्वय करेंगे। 
(2) 26 से 35 तक विद्यार्थी संसद का प्रतिनिंधित्व' करेंगे। 
(3) 36 से 40 तक विद्यार्थी प्रत्याशी (उम्मीदवार) होंगे। 
(4) शेष विद्यार्थी चुनाव व्यवस्था में सहयोग देंगे। 

सदस्यों के मतों का मूल्य : प्रत्येक सदस्य एक मत देगा 'परंत' उसके मत का मूल्य निम्न 

तरीके से होगा। 

(|) राज्यों के प्रतिनिधि +- | से 25 तक प्रत्येक विद्यार्थी के मत का मूल्य उसकी क्रम 
संख्या के समान होगा। जैसे [4वें स्थान पर जो विद्यार्थी है उसके मत का मूल्य 
।4, 20वें स्थान वाले का 20, 25वें के मत का मूल्य 25 होगा। विधायकों के मतों 
की संख्या में विभिन्‍नता राज्यों के विधायकों के मतभार की विभिन्‍नता को दशांती 
है। इस प्रकार राष्ट्रपति भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 
राज्यों के कूल मतों का मूल्य या | से 25 तक के मतदाताओं का कुल मूल्य | से 25 
तक के अंकों का योग होगा, जी 325 है। 

(2) संसद के प्रतिनिधि - 26 से 35 तक के 0 मतों का मूल्य राज्यों के समान होगा 
अर्थात्‌ 325 ही होगा। इसीलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य होगा 
“325---0 ८ 32.3 | 

बिजयी घोषित करने के लिए न्यूनतम अंक : 325+325 रु 

“ ' 2) 


फृनन 
_कज 


मतदान-पत्र का नमूना : 


प्रत्याशी मतदाता की पसंद 
के ने 
ख़. | 
ग 3 
घ्र ह # 
ज्हु 4 
चुनाव सम्पन्न होते के पश्चात्‌ पसंदों के आधार पर मत गणना की जाए तथा निर्णय 
की घोषणा कर दी जाए। इस कार्य में अध्यापक कक्षा को सहयोग दें तथा उनका 


मार्गदर्शन करे। 


' भारत में कार्यपालिका 


जे 9 ए्ी को ४ 7० ८ 
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अभ्यास 


भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? 

राष्ट्रपति की कार्यपालिका तथा क्षमादान संबंधी शक्तियों का विवेचन कीजिए। 
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्याख्या कीजिए। 
प्रधान मंत्री की भूमिका की विवेचन कीजिए! 

कैबिनेट तथा मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? 

राज्यपाल की शक्तियों और स्थिति का वर्णन करें। 
संक्षिप्त' टिप्पणियाँ लिखिए : ' 

।. राष्ट्रपति पर महाभियोग 

2. सामृहिक्क उत्तरदायित्व 

3. व्यक्तिगत उत्तदायित्व 

4. उप-राष्ट्रपति 


| अध्याय' 7 


न्यायपालिका की सामान्य 
विशेषताएँ 


आम तागरिक की सुरक्षा तथा भलाई इस बात 
पर निर्भर करती है कि उसे शीघ्र और निश्चित 
रूप से निष्पक्ष न्याय मिलता है या नहीं। 
न्यायपालिका निर्दोष व्यक्ति के लिए रक्षा कवच 
का काम करती है और बिना पक्षपात के प्रत्येक 
तागरिक के अधिकार की रक्षा करती है। 
आधुनिक राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
न्याय दिलाना है। अतः सरकार के विभिन्‍न अंगों 
में न्‍्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है। सच तो 
यह है कि व्यक्ति की आजादी तब तक अर्थहीन है 


जब तक न्यायतंत्र को इस प्रकार गठित न किया . 
. जाते हैं। कानूनों की व्याख्या के लिये ऊँचे दर्जे की 
कानूनी योग्यता की जहूरत होती है। 


जाए कि निष्पक्ष न्याय प्राप्त करता सुनिश्चित 
हो। 


न्यायपालिका के मुख्य कार्य हैं: अधिकारों को 
सुनिश्चित करना, सभी अपराधियों को सजा देना, 
हानि पहुँचाने वालों और धत-संपत्ति हड़प॑ने 
बालों से निर्दोष लोगों की रक्षा करना। सभी देशों 
में न्यायपालिका प्रचलित कानूनों को 
अलग-अलग मामलों में लागू करती है। पर 
: इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में, 

जहाँ कानूनों को संहिताबद्ध करके सुव्यवस्थित 


कर दिया गया है, न्यायाधीश न केवल कानूनों की ' 
व्याख्या करते हैं, बल्कि उनका निर्माण 
भी करते हैं। उन देशों में, जहाँ कानून की 
भाषा म॒क अथवा अस्पष्ट होती है, न्यायाधीश से 
इस बात की आशा की जाती है कि वे उसे वाणी दे 
दें जिससे उन कानूनों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस 
प्रकार व्याख्या के द्वारा जोड़ा गया अर्थ समुचित 
समझा जाता है और नैतिकता तथा 'सार्वजनिक 
नीति के समान सिद्धांतों के अनुरूप होता है। 
न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय उसी प्रकार के 
भविष्य के मामलों के लिए उदाहरण या नजी र बन 


प्रत्येक निर्णण नजीर (उदाहरण) बन जाता है 
और सरकार की कई शाखाओं की शक्तियों को 
सुनिश्चित करता है। आगे के लिए इन शाखाओं 
के पारस्परिक संबंध और इनके नागरिकों से ' 
संबंध को भी तय करता है। संक्षेप में न्यायिक 
कार्य के लिए इस बात की जरूरत होती है कि 
त्यायाधीश कानून के प्रकाण्ड पंडित हों, संविधान 
के प्रति निष्ठावान हों, सच्चरित्र हों और (इन 


न्यायपालिका की सामान्य चिशेषत्ताएँ 


सबसे अधिक जरूरी यह है कि) ईमानदार और 
स्वतंत्र हों। 


राजतंत्रीय राज्यों में लोगों को शासकों के 
मनमाने हस्तक्षेप और उत्पीड़न से बचाने और 
न्यायाधीशों को कार्यपालिका का पिछलरगू बनने 
से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि 
न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। गणतंत्रीय व्यवस्था 
वाले देशों में भी न्यायपालिका की निष्पक्षता 
जरूरी है ताकि पक्षपात की भावना से किए गए 
हस्तक्षेप से संविधान और कानूनों की रक्षा हो 
सके और किसी भी प्रकार के दमन से नागरिकों 
का बचाव किया जा सके। जब गंभीर राजनीतिक 
मुद्दे दलीय भावनाओं या दलबन्दी से जनता के 
मनों में हलचल मचा रहे हों, उस समय 
न्‍न्याथाधीशीं का गैतिक साहस और उनकी 
ईमानदारी राष्ट्र के लिए बहुत मूल्यवान साबित 


होती है। 
संरचना (बनावट) 


प्रत्येक देश की नन्‍्यायप्रणाली में साधारणतया दो 
प्रकार के न्यायालय होते हैं। दीवानी और 
फौजदारी इन दोनों प्रकार के न्यायालयों के ऊपर 
उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय 
के नीचे निम्नतर न्यायालय होते हैं जिनके 
अधिकार का आर्थिक तथा भूभागीय क्षेत्र 
निश्चित होता है। 


कार्य 


न्यायपालिका का प्रमख कार्य विवादों की सुनवाई 
करके उन पर फैसले देना है। मान्य कार्यविधि के 
अनुसार, यानी साक्ष्य की प्रस्तुति, गवाहों की जाँच 
आदि द्वारा न्यायालय किसी प्रकरण के तथ्यों को 
निर्धारित करते हैं। तथ्यों की सचाई प्रमाणित 
होने पर न्यायालय को उपयुक्त कानून के आधार 
पर अपना निर्णय देना होता है। 
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बहुधा न्यायाधीश किसी प्रकरण पर उपयुक्त 
कानून का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करते 
हैं। भाषा की अस्पष्ठता के करण कानून का अर्थ 


' बहुत साफ़ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में 
न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह 


विधायिका की ब॒नियादी मंशा के बारे सें निर्णय 
ले। अधिक महत्वपर्ण बात यह होती है कि पदि 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो मौजूदा कानूनों 
के दायरे में नहीं आती, तो वैसी स्थिति में 
न्यायाधीश का कर्त्तव्य है कि न्यायिक 
विधिनिर्माण प्रस्तुत करे। इस प्रकार का न्यायिक 
विधिनिर्माण ब्रिटेन जैसे राज्यों की विशेषता है। 


कछ देशों में न्यायपालिका कानून के संप्रयोग 
में भी भाग लेती है क्योंकि उससे अपेक्षा की जाती 
है कि किसी विवाद की अनुपस्थिति में भी वह 
कानून की प्रामाणिक व्याख्या करे। इस प्रकार, 
कनाडा और भारत में, उच्चतम न्यायालय 
सांविधानिक प्रश्नों पर परामर्श दे सकता है ताकि 
किसी कानून को प्रशासनिक रूप से लागू करने से 


पहले कार्यपालिका सांविधानिक मुद्दों को तय 


कर दे। 
सामान्यतः न्यायालय तभी अपना काम प्रारंभ 


करता है जब कोई उसके सामने यह शिकायत 


लेकर जाए कि उस पर अन्याय हुआ है। आम 
तौर पर न्यायालय कछ ऐसे अन्य विविध कार्य 
निष्पादित करते दिखाई देते हैं जिनका स्वरूप 
मूलतः गैर-न्यायिक होता है। उदाहरण के लिए 
यदाकदा न्यायालय मृत व्यक्तियों के लाइसेंस 
(अनुज्ञा) मंजूर करते हैं और रिसीवर (आदाता) 
नियुक्त करते हैं। 


संघ व्यवस्था में त्यायपालिका' से महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। संघ के 
अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 


' शक्तियों का वितरण होता है। अपने-अपने क्षेत्रों 


के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें सर्वोच्च होती 
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हैं। इसलिए इस पृष्ठभूमि में न्यायालयों को इस 
बात: पर नजर रखनी होती है कि सरकारें अपनी 
सांविधानिक सीमाओं के अंतर्गत काम करें और 
एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। 


न्यायिक पुनरीक्षण 


न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत अमरीकी 
सांविधानिक प्रतिभा की बेजोड़ खोज है। इसके 
मुताबिक न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा 
कार्यान्वयन के स्तर पर बिधिनिर्माण के कार्य का 
न्यायिक पुनरीक्षण करती है। न्यायिक पुनरीक्षण 
संघीय प्रणाली से जुड़ा है, लेकिन इन दोनों के 
बीच कोई अपरिहार्य संबंध नहीं है। 


किसी संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का 
सिद्धांत स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप में हो सकता हैं। 
संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायिक पुनरीक्षण का 
सिद्धांत न्यायिक अधिकारों में अंतर्निहित रहता 
है। इसकी वजह से वहाँ न्‍्याथिक सर्वोच्चता का 
सिद्धांत विकसित हुआ है। भारत के संविधान की 
सर्वोक्चता अंतर्निहित है क्योंकि सब सरकारें 
संविधान के अधिकार के अंतर्गत संचालित होती 
हैं। अतः स्पष्टत: यदि कोई संस्था संविधान द्वारा 
निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण 'करती है तो 
न्यायालयों के पास ऐसे कार्यों की जाँच करने का 
अधिकार है। विधायिका या कार्यपालिका का 
कोई भी कार्य, जो मौलिक अधिकारों वाले 
अध्याय में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन करता 
हो, अवैध घोषित किया जा सकता है। फिर भी, 
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। 
भारत का उच्चतम न्यायालय किसी कानून की 


व्याख्या करते समय स्वयं कानून नहीं बनाता। 


बह केवल उस स्थिति को छोड़कर, जहाँ 
संविधान ने स्पष्टत: न्यायालय को अधिकार का 
प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है, किसी 
कानून के औचित्य के बारे में प्रश्न नहीं उठाता | 
सामान्यतः वह कानून द्वारा स्थापित कार्यविधि के 


सरकार के अंग 


अनुसार कार्य करता है। 


न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धांत की अब कट 
आलोचना की जाती है। आलोचकों का आरोप है 
कि यह न्यायपालिका के स्थान को ऊँचा उठाकर, 
उसे महाविधायिका बना देता है। आश्चर्य की 
बात है कि कभी-कभी संयुक्त राज्य अमरीका का 
सर्वोच्च न्यायालय पाँच-चार के सामान्य बहमत 
से किसी ऐसे कानून को रद्‌द कर देता है जिसे 
जनता के निवाचित प्रतिनिधि विशाल बहुमत से 
पारित कर चुके होते हैं। साथ ही, सर्वोच्च 
न्यायालय के पुनरीक्षण के अधिकार के इस्तेमाल 
से संयकत राज्य अभरीका में प्रगतिशील 
सामाजिक विधि निर्माण का कार्य बाधित हुआ 
हे 


इन दोषों क॑ बावजूद न्यायिक पुनरीक्षण की 
संस्था के अपने उपयोग हैं। लिखित संविधान के 
अंतर्गत, जिससे सरकार के विभिन्‍त अंग 
अधिकार प्राप्त करते हैं, कोई सर्वोच्च निर्णायक 
यह देखने के लिए होना ही चाहिए कि प्रत्येक अंग्र 
संविधान द्वासा निर्धारित अपने क्षेत्र के अंतर्गत 
काम कर रहा है। न्‍्याथिक पुनरीक्षण विधायिका 
की ज्यादतियों तथा कार्यपालिका करी 
स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता 
है। संघात्मक व्यवस्था में न्यायिक पुनरीक्षण के 
महत्वपूर्ण होने का एक और भी कारण है। संघ 
तथा राज्य सरकारों को संविधान द्वारा निर्धारित 
क्षमता सीमा में रखने के लिए तथा उनके बीच 
उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के 
लिए एक ऐसे प्राधिकरण की आवश्यकता है। 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता तीन कारकों पर 
निर्भर करती है: 

(।) प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए न्याय- 
पालिका में प्रवेश का आकर्षण, (2) इन 


न्यायापालिका की सामान्य विशेषताएँ 


व्यक्तियों के चयन की पद्धति, (3) नियुक्त होने 
पर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी। अच्छे 
वेतन, पद पर स्थायी कार्यकाल तथा सामाजिक 
प्रतिष्ठा से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को न्यायाधीश 
पद के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अधिकांश 
आधुनिक राज्यों में न्यायाधीश की पदावधि 
स्थायी होती है। वे ''सदाचरण'' के आधार पर 
अपने पद पर बने रहते हैं। वे तब तक अपने पद 
पर आसीन रह सकते हैं जब तक देश के कानून 
के अंतर्गत उन्हें दोषी न पाया जाए। 


लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि सरकार की 
संस्थाओं पर जनता का नियंत्रण रहे, इसलिए 
स्पष्टत: न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता असंभव 
और अवांछनीय मालूम पड़ती है। फिर भी, 
स्याथिक कार्यों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी 
चाहिए। न्याय प्रदान करना उसका महत्वपूर्ण 
कार्य है। न्याय राज्य की आत्मा है और उसे बिना 
भय या पक्षपात के उपलब्ध कराया जाना 
चाहिए। अतः जहाँ तक संभव हो, न्यायपालिका 
को राजनीति से बाहर रखा जाता चाहिए। 
कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करने में 
न्यायाधीशों को निष्पक्ष और ईमानदार रहना 
चाहिए। ईमानदारी, निष्ठा और बुद्धिमत्ता ऐसे 
ऊँचे गण हैं जिनसे न्यायाधीश को विभूषित होना 
चाहिए। न्यायपालिका का उचित संगठन अत्यंत 
आवश्यक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा 
पदावधि, सरकार की अन्य एजेंसियों से अनेक 
संबंध, ये और इस प्रकार की बातें न्यायपालिका 
की स्वतंत्रता और निष्ठा बनाए रखने में 
महत्वपूर्ण हैं। 


न्यायपालिका का संसठन 


लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कई 
बातों पर निर्भर करती है। न्यायपालिका द्वारा 
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प्राप्त स्वतंत्रता की मात्रा अधिकांशतः 
त्यायपालिका के गठित किए जाने के तरीके पर 
निर्भ' करती है। आधुनिक राज्यों में 
न्यायपालिका तीन विभिन्‍न प्रकारों से गठित की 
जा सकती है: (]) इसे विधायक द्वारा चुना जाए, 
(2) इसे जनता द्वारा चुना जाए या (3) इसे 
कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाए! 


जनता द्वारा चुने जाते की प्रणाली संयुक्त राज्य 
अमरीका के कुछ राज्यों में प्रचलित है। इस 
प्रणाली की स्पष्ट कमजोरी यह है कि आम जनता 
को इस बातं की समझ नहीं होती कि कार्यक्ृशल 
न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में कौन 
सी योग्यत्ताएँ होनी चाहिए। लोकप्रियता के 
आधार पर अयोग्य न्यायाधीश निर्वाचित हो 
सकते हैं। इस प्रकार चुने जाकर वे जनता से 
वाहवाही चाहते हैं और इस तरह से अयोग्य 
किस्म के न्यायाधीश सिद्ध हो सकते हैं। 
विधायिका द्वारा व्यायाधीशों के निवाचिन से 
दलीय राजनीति का सूत्रपात होता है। यह पद्ध॑ति 
सत्य तथा तर्क जैसे गणों की निरुत्साहित करती 
है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली 
विधायिका के नियंत्रणाधीन हो सकती है। 
विधायिका द्वारा न्यायाधीशों को चुना जाना 
बेहतर होता है पर ऐसी प्रणाली में भी उपरोक्त 
दोष देखे जाते हैं। विधायिका द्वारा न्यायाधीशों 
के चयन की प्रणाली में दलगत राजनीति का 
स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिस्थिति में 
हो सकता है कि न्यायपालिका विधायिका के 
नियंत्रण में काम करने लगे। नियुक्ति के बांद 
कार्यकाल की रक्षा आदि की सुरक्षा रहे तो 
कार्यपालिका द्वारा मियुक्ति की प्रणाली 
व्यावहारिक रूप में सबसे अधिक संतोषजनक 
पाई गई है। अधिकतर राज्यों में इसी प्रणाली को 
अपनाया गया है। 
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पद की अवाधि 


न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में मतश्रेद है। 
अधिकांश अमरीकी राज्यों में न्‍्याया धी श सीमित 
अवधि के लिए पद पर रहते हैं। तथापि, संयुक्त 
राज्य अमरीका के संघीय न्यायाधीश अपने अच्छे 
आचरण के दौरान पद पर बने रहते हैं। यद्यपि 
भारतीय संविधान जीवन-पर्यत पदावधि के लिए 
प्रावधान नहीं करता, पर मौजदा प्रावधान लंबी 
पदावधि प्रदान करता है। हमारे उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश 65वर्ष की आयु तक 
पदासीन रहते हैं और उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के लिए यह आयु-सीमा 062 वर्ष है। 

लंबे न्यायिक कार्यकाल से स्वभावत: न्यायाधीश 
अनुभव संचित करते हैं और उन्हें न्यायिक 
नजीरों (आदर्श उदाहरणों) की गंभीर जानकारी 
प्राप्त हो जाती है। 


पदावधि की सुरक्षा न्यायपालिका की 
स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अतः 
न्यायाधीशों को छोटी-छोटी बातों पर सेवा से 
नहीं हट जाना चाहिए। यदि वे कार्यपालिका की 
सनकों के शिकार हों तो वे न्याय की अपेक्षाएँ प्री 
नहीं कर सकते और सुरक्षा पाने के लिए उनको 
कार्यपालिका पर आश्चित रहना होगा। इस प्रकार 
ब्रिटेन में अच्छी पदारवाध का मतलब होता है कि 
केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव किए 
जाने पर ही राजा न्यायाधीश को निकाल 
सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका में सामान्यतः: 
न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा ही सेवा से 
हटाया जा सकता है। भारत में उच्चतम 
न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
यदि बुरा आचरण करता पाया जाए या अयोग्य 
ठहराया जाए, तो उसे हटाया जा सकता है। 


न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए तथा 
शक्ति के संभावित दुरुपयोग को समाप्त करते के 
लिए, यह उचित होगा कि न्यायाधीश 


सरकार के अंग _ 


सेवा-निवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में 
वकालत न करें। सेवा-निवृत्ति के बाद वकालत 
करने वाला न्यायाधीश संभवत: सेवा-काल में. 
निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकेता। इससे 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 
सेवा-निवृत्ति के पश्चात्‌ न्यायालयों में बकालत 
करने की अनुमति नहीं है। 


योग्यताएँ 


न्यायिक कार्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसके 
लिए. प्राविधिक क्षमता होनी चाहिए। 
न्यायाधीशों में अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएँ होनी 
चाहिए। लगभग सभी देशों में सामान्यतः 
वकालत के पेशे के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को 
न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, 
भारतीय संविधान में प्रावधान है कि उच्चतम 
न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी 
व्यक्ति को न्यूनतम पांच वर्ष तक उक्त न्यायालय 
का न्यायाधीश रहना चाहिए या संबंधित व्यक्ति 
को राष्ट्रपति की राय में ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता 
होना चाहिए। 


पर्याप्त वेतन 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह 
आवश्यक है कि न्‍नू।याधीश को पर्याप्त वेतन 
मिले। यदि आकपंक वनन नहीं होगा तो समुचित 
योग्यता धारी और कार्यकृशल व्यक्ति न्यायाधीश 
बनने को तैयार नहीं होंगे। साथ ही, भरणपोषण 
के लिए वेतन पूरा नहीं पड़ेगा तो न्यायाधीश 
भ्रष्टाचार के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार 
भारत के संविधान ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य 
त्यायाधीश का वेतन 0,000 रु. प्रति माह और 
अन्य न्यायाधीशों को 9,000 रु, प्रति माह नियत 
किया है। साथ ही, न्यायाधीश के बेतन, भत्तों 


न्यायपालिका वी सामान्य विशेषताएँ 


तथा अन्य अधिकारों तथा विशेषाधिकारों में 


उसके हित के विपरीत, आपात स्थिति. के . 


अतिरिक्त परिवर्तन नहीं किया जा सकता।, 


कार्यपालिका के अतिक्रमण के विरुद्ध 
बचाव 

न्याय प्रदान करना (जो न्यायपालिका का 
महत्वपूर्ण प्रकार्य है) अधिकांशत: इस बात पर 
निर्भर करता है कि न्यायपालिका कहाँ तक 
कार्यपालिका के नियंत्रण से भुकत है। न्यायिक 
कार्य का उद्देश्य नागरिकों को कार्यपालिका के 
अतिक्रमण से बचाना है। भारत में ब्रिटिश 
शासन के अंतर्गत, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका से 
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह कार्यपालिका 
तथा न्यायाधीश दोनों के कार्यों को निष्पादवित 
करेगा। अधीनस्थ न्यायाधीश भी, जो अधिकांश 
फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे, सीधे 
जिला मजिस्ट्रेट के कार्यपालिका प्राधिकार के 
नियंत्रण में रहते थे। ऐसी स्थितियों में न्‍्याया धी श 
न्याय के तराजू के पलड़ों को संतलित कैसे रख 
सकते थे। 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने 
के लिए भारत के संविधान ने विशेष प्रयत्न किया 
है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय को अधिकृत 
किया कि वह अपने कर्मचारियों, अधिकारियों 
आदि की स्थापना स्वयं करे और उन पर अपना 
ही नियंत्रण रहने दे। अत: उच्चतम न्यायालय के 
अधिकारी -कर्मचारी मुख्य न्यायाधीश था अन्य 
न्यायाधीश द्वारा (जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा 
यह काम सौंपा गया हो) नियुक्त किए जाते हैं। 
मुख्य न्यायालय इन अधिकारियों, कर्मचारियों की 
सेवा शर्तें निर्धारित करता है। साथ ही, न्यायालय 
की स्थापत्ता को बनाए रखने का सारा खर्च भारत 
की समेकित विधि के खाते से किया जाता है। 
न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान ने यह 
भी सुनिश्चित कर दिया है कि शासकीय हैसियत 
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से न्यायाधीशों के सब कार्यकलाप और निर्णय 
आलोचना से परे रहेंगे। 


चेंकि न्यायपालिका का एक मुख्य कार्य 
कार्यपालिका के सीमोल्लंघन और अतिक्रमण से 
नागरिकों का बचाद करना है, इसलिए उसे 
कार्यपालिका से पृथक अवश्य किया जाना 
चाहिए। ब्रिटेन और भारत की तरह कार्यपालिका 
को भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का 
अधिकार प्राप्त है। फिर भी न्यायाधीशों की 
सेवाएँ समाप्त करते का अधिकार कार्यपालिका 
को कदापि नहीं मिलना चाहिए। 


कार्यपालिका को कभी-कभी न्यायाधीशों से 
परामर्श लेने की अनुमति मिली है और वह 
सांविधानिक प्रश्नों पर न्यायालयों का परामर्श 
प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय 
संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति फे पास उच्चतम 
न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। 
आलोचकों का मत है कि ऐसे प्रावधान 
कार्यपालिका को, न्यायपालिका के समीप लाते हैं 
और कार्यपालिका अनुचित ढंग से सशक्त बनती 
है। फिर भी आधुनिक समय में, कार्यपालिका को, 
जिस पर भारी जिम्मेदारियाँ लदी होती हैं, 
राजनीतिक प्रक्रियाओं के सफल कार्यान्वयन के 
लिए न्यायालयों से परामर्श करना ही पड़ता है। 


यह सर्वमान्य सार्वजनिक कानून है कि 
कार्यपालिका के प्रधान को अपने पद की अवधि 
के दौरान किसी न्यायालय या न्यायाधीश के 
अधिकार क्षेत्र से छूट मिली होनी चाहिए। 
उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति 
न्यायिक नियंत्रण से परे हैं। पर जब सीनेट (उच्च 
सदन) महाभियोग के प्रकरण में राष्ट्रपति के 
विरुद्ध सुनवाई के विशेष प्रयोजन के लिए 
न्यायालय का रूप ले लेती है, तो राष्ट्रपति प्तीनेट 
के प्रति उत्तरवायी होता है। लेकिन सार्वजनिक 
पद को छोड़ने पर ज्यों ही वह सामान्य नागरिक 
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. बन जाता हैं, वह निजी व्यक्ति के रूप में 
न्यायपालिका के नियंत्रण के आधीन हो जाता है। 
उस समय राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों और 
विनियमों की छानबीन की जा सकती है और कोई 
व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए उनकी बैधता को 
चनौती देते हुए न्यायालय में आवेदन करता है 
ऐसी हालत में उनमें से किसी भी आदेश या 
विनियम को अवैध घोषित किया जा सकता है। 
परत, कार्यपालिका अध्यक्ष के अधीनस्थ 
अधिकारी, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से मुक्त 
नहीं हैं। यदि वे संविधान के प्रावधानों के 
उल्लंघन के दोषी होते हैं तो न्यायालय उन पर 
पूर्णरूप से नियंत्रण रख सकता है। यहाँ तक कि 
राष्ट्रपति के आदेशानुसार उनके द्वारा कार्य किए 
होने का तथ्य उनके पक्ष में बचाव के तौर पर नहीं 
रखा जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूँकि 
कार्यपालिका अध्यक्ष को, अधिकांशत: अपने 
अधीनस्थों के माध्यम से प्रशासन चलाना होता 
है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका 
कार्यपालिका के कार्यकलापों पर काफी हद तक 
नियंत्रण रखती है। 


कभी-कभी इस बात की ओर इशारा किया 
जाता है कि कार्यपालिका को क्षमादात्र का 
विशेषाधिकार उपलब्ध कराए जाने से उसकी 
न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। 
उदाहरण के लिए, भारत में क्षमादान आदि के 
लिए स्वीकृति देने का अधिकार राष्ट्रपति और 
राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। 


यह मत प्रकट किया गया है कि कार्यपालिका 
को सर्वोच्च अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए 
क्योंकि ऐसा करना उसे निरंकशता की ओर ले 
जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि यदि 
कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण रहता 
है तो कार्यपालिका की कार्यकशलता में गिरावट 
आ सकती है। यदि कार्यों के पूर्ण वितरण की. 


सरकार के अंग 


कोशिश की जाए तो न्यायपालिका तथा 
कार्यपालिका के बीच अनावश्यक संघर्ष उत्पन्न 
हो सकता है। अत: जरूरत इस बात की है कि इन 
दोनों के बीच संतुलित साझेदारी रहे। 


न्यायपालिका तथा विधायिका 

कार्य पार्थक्य के सिद्धांत के अनुसार विधायिका 
कानून बनाती है और न्यायपालिका उनकी ' 
व्याख्या करती है और विशिष्ट मामलों में उन 
कानूनों का प्रयोग करती है। परंतु कभी-कभी 
एक अंग दूसरे अंग के कार्यों को हथिया लेता है। 
और इस तरह उस अंग के कार्यकलापों पर थोड़ा 
बहुत नियंत्रण करने वाला प्रभाव छोड़ता है। 


कछ देशों में न्यायपालिका को विधायिका 
द्वारा पारित कानूनों को उस स्थिति में रदद 
घोषित करने का अधिकार दिया गया है जब वे 
कानून लिखित संविधान द्वारा विधायिका में 
निहित अधिकारों की सीमा लांघते पाए जाते हैं। 
संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायपालिका वास्तव 
में संविधान की प्रहरी है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस 
में विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून को निम्न 
न्यायालयों द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा 
सकता, क्योंकि उन देशों में जनता द्वारा 
विधायिका के माध्यम से व्यक्त राजनीतिक: 
प्रभुसत्ता को अकाट्य (अर्थात्‌ उसका उल्लंघन 
तहीं किया जा सकता) भाना गया है। साथ ही, 
कानूनों की व्याख्या द्वारा और विशिष्ट प्रकरणों में 
उन्हें लागू करने से न्यायपालिका ऐसे न्यायिक 
मतों तथा परंपराओं का सृजन करती है जिन्हें 
बस्तुतः कानून ही माना जाता है। 


विधायिका न्यायपालिका के कछ प्रकार्यों का 
निष्पादन करती है। ब्रिटेन में उच्च सदन, हाउस 
आफ लार्ड्स, सर्वोच्च अपीली न्यायालय के तौर 
प्र काम करता है। संयुक्त राज्य अमरीका में 
सीनेट विधायिका के निम्न सदन द्वारा दोषी बताए 


न्यायपालिका की सामान्य विशेषताएँ 65 


गए कार्यपालिका कर्मचारियों की जाँच की प्राधिकरणों की क्षमता के क्षेत्र को निर्धारित 
सुतवाई के लिए अपने को न्यायाधिकरण में करती है। संघ में न्यायालयों की सर्वोच्चता के जो 
गठित कर लेती है। .. भी गण या खबियाँ हों, एकात्मक राज्य में 
न्यायपालिका को विधायिका की इच्छा को सदा 
सामान्यतया, विधायी प्राधिकार के क्षेत्र को ठकराने के लिए अधिकार नहीं प्राप्त होने 
परिभाषित करने वाले लिखित संविधान के चाहिए। लिखित संविधान बेशक अपने बनाए 
अंतर्गत न्यायपालिका ऐसे प्राधिकार की सीमाएँ जाने के समय की भावना फो प्रतिबिबित करेगा। 
अंकित करने के लिए अधिकृत होती है। दूसरी परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार कानून 
ओर, किसी संघ में न्यायपालिका, जो संविधान बदलने के अवसर से विधायिका को वंचित करता 
की प्रहरी होती है, संविधान के अंतर्गत विभिन्‍न प्रगति के मार्ग में बाधा डालना है। 


अभ्यास 
निबंध रूप में 
|... न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे सुरक्षित किया जा सकता 
है ! 
न्यायपालिका के संगठन की भिल-भिन्‍न प्रणालियों की चर्चा कीजिए। 
आधुनिक राज्य में न्यायपालिका के तीन महत्वपूर्ण कार्यों का बर्णण कीजिए। 
न्यायिक परीक्षण के किन्‍्हीं दो गुणों की व्याख्या कीजिए। 
निम्नांकित के पारस्परिक संबंधों पर चर्चा कीजिए : 
(क) न्यायपालिका तथा कार्यपालिका 
(बे) न्यायपालिका तथा विधायिका 


अध्याय ह 


भारत की न्यायपालिका 


भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका का 
एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह केंद्र और राज्यों के 
. बीच एक विवाचक (मध्यस्थ) के रूप में भी कार्य 


करती है। पर दूसरी संघीय व्यवस्थाओं के' 


विपरीत भारतीय न्याय व्यवस्था इकहरी और 
एकीकृत त्याय व्यवस्था है। इसके सर्वोच्च 
शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। 
राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और उसके 
अधीनस्थ अन्य न्यायालय हैं। 


उच्चतम न्यायालय 


भारत में न्यायपालिका के शीर्ष पर भारत का 
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) है जिसमें 
भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति हारा 
नियक्त 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। संसद को 
न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का 
अधिकार दिया गया है। यह देश में सर्वोच्च तथा 
अंतिम अपील का न्यायालय है। 


योग्यताएँ तथा वेतन आदि 


'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति 
द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 
परामर्श करने के बाद नियुक्त किए जाते हैं और वे 


65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। 


उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर 
नियक्ति के लिए किसी व्यक्ति को भारत का 
नागरिक होना चाहिएं। वह न्यूनतम पॉँच वष 
तक किसी उच्च न्यायालय की या लगातार 
न्‍्यन॒तम ]0 वर्ष तक दो या दो से अधिक ऐसे 
न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो या बह 


भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और 


पूर्ववर्ती दो मुख्य न्यायाधीशों के नाम बताइए। 





राष्ट्रपति की राय में ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता ही। 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी तदर्थ 
न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान 
किया गया है। भारत का मुख्य न्याया धीश, किसी 
भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम 
न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त 
न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का 
अनरोध' कर सकता है। संविधान उच्चतम 
न्यायालय के सेवानिवत्त न्यायाधीश द्वारा किसी 


शररत की न्यायपालिका 


स्यायालय में या भारत के अंदर अन्य किसी 
पाध्िकरण के सामने वकालत किए जाने पर रोक 
लगाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश !0,000 
रु, प्रति माह और उच्चतम न्यायालय के दूसरे 
न्‍्यायाधीश 9000 रु, प्रति माह बेतन पाते हैं। 
इसके अतिरिक्त उनको पदानुसार वेतन भत्ता 
तथा अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध होती हैं। 


पद से हटाया जाना 


. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति 


द्वारा पद से तभी हटाए जा सकते हैं जबकि संसद 
के प्रत्येक सर्दन द्वारा अपनी कल सदस्य संख्या के 
बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले 
सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा, 
किसी न्यायाधीश का साबित कदाचार या 
असमर्थता संबंधी सम्तावेदन राष्ट्रपति के समक्ष 
रखा हो, और राष्ट्रपात उनको पद से हटाए जाने 
का आदेश देता है। भारत में उच्चतम न्यायालय 
के किसी न्यायाधीश को अभी तक इस प्रकार 
हटाएं जाने की कोई नजीर नहीं है। 


क्षेत्राधिकार 


भारत के उच्चतम न्यायालय के मौलिक, 
अपीली तथा परामरशी क्षेत्राधिकार होते हैं। 


इसका पूर्णतः मौलिक क्षेत्रएधिकार तिम्तांकित 
विवादों से संबंध रखता है : उच्चतम न्यायालय 
का यह मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे किसी विवाद से 
संबंधित है, जिसमें विधि का या तथ्य का कोई 
प्रश्न अन्तर्निहित है, जिस पर किसी विधिक 
अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता 
है ! 
(!) भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ 
के राज्यों के बीच, 
(2) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य 
या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक 


७7 
अन्य राज्यों के बीच, 
(3) परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच 











एक ऐसा मामला बताइए जब भारत के 
राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय की सलाहे 
मांगी हो। 


परंतु, ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय के 
मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं 
शामिल किए जाते जो पूर्ववर्ती भारतीय 
रियासतों के साथ हुईं संधियों से या किसी 
ऐसी रियासत्त द्वारा हस्तांतरित संधि से 
उपजे हों। 


उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार ' 
के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रकरण आते हैं, 
(।) सांविधानिक,. (2) दीवानी, और 
(3) फौजदारी। सांविधानिक मामलों में, उच्च 
न्यायालय के किसी निर्णय पर, चाहे वह सिविल 
(दीवानी) या फौजवारी में से किसी भी कार्यवाही 
से संबंधित हो उच्चतम न्यायालय में अपील 
दायर की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय 
यह प्रमाणित कर दे कि उस भामले का संबंध 
संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी वास्तविक 
कानूनी नुक्ते से है। सीविल (दीवानी) मामलों में, 
तब उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिगरी या 
अंतिम आदेश पर उच्चतम न्यायालय के सामने 
अपील की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय यह 
प्रमाणित कर दे कि उस अपील से वास्तविक 
कानूनी नुक्‍ता जुड़ा है। फौजदारी प्रकरणों में, 
तब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम 
न्यायालय के सामने अपील की जा सकती है, जब 
उच्च न्यायालय ने (क) अपील किए जाने पर 
किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को 
उलट दिया हो, और उसको मृत्यु दंड दे दिया है 
या (ख) अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी 
न्यायालय से. किसी मामले को अपने सामने 
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सुनवाई के लिए मँगा लिया हो और ऐसी सुनवाई 
में दोषी व्यक्ति को सजा देकर मृत्युदंड दे दिया हो, 
कि वह मामला उच्चतम न्यायालय के सामने 
अपील किए जाने के लिए उपयुक्त है। स्वयं 
उच्चतम न्यायालय भारत के भूभाग में स्थित 
' किसी न्यायालय या प्राधिकरण के निर्णय पर 
अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। 
संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अपीली 
क्षेत्राधकार को बढ़ा सकती है। 


संविधान ने उच्चतम न्यायालय को कुछ 
परामर्शी कार्य भी .दिए हैं। राष्ट्रपति कोई ऐसा 
_ कानूनी प्रश्न या तथ्य उसके सामने प्रस्तुत कर 
सकता है जो उसकी राय मालूम किए जाने की 
दृष्टि से बहुत साव॑जनिक महत्व वाला है। इस 
क्षेत्रिधकार के अंतर्गत वे विवाद भी सर्वोच्च 
न्यायालय के सामने उसकी राय मालूम करने के 
लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनके दायरे में 
: पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों से हुई संधियों और 
समझौतों की व्याख्या आती है। 


उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य 
संविधान के रक्षक के रूप में काम करता है। 
संविधान ने सरकार के प्रत्येक अंग के कार्यों को 
स्पष्टत: परिभाषित कर दिया है और सरकार के 


प्रत्येक. अंग को संविधान के प्रावधानों के अनुसार . 


कार्य करना होता है। संसद या राज्य विधायिका 
द्वारा पारित प्रत्येक कानून की संविधान प्रावधानों 
के अनुरूप होना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने 
के लिए उच्चतम न्यायालय को न्यायिक 
पुनरीक्षण का अधिकार हैं। इस अधिकार के 
अंतर्गी वह विधायी विधि तथा उसकी 
सांविधानिकता की जाँच कर सकता है। यदि कोई 


कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो. 


उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता 
 है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका 


के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून 


सरकार के अंग 


की बैधता की जाँच कर सकता है। इसी अर्थ में 
इसे संविधाम का रक्षक कहा जाता है। 


उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों की 
स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। 
यदि किसी विधायिका हारा पारित कोई कानून 


"संविधान में नागरिकों को प्रदत्त मौलिक 


अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो वह उसे 
अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय 
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी 
प्रत्यक्षीकरण, परमावेश, निषेध, अधिकार- 
पुच्छा तथा उत्प्रेक्षण-लेख के रूप में रिट 
(विशेषादेश) जारी कर सकता है। उच्चतम 
न्यायालय को विधायिका द्वारा पारित कानूनों का 
पुनरीक्षण करने और संविधान के किसी प्रावधान 
का उनके द्वारा उल्लंघन होने पर, उन्हें 
असांविधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त 
है। यह उच्चतम न्यायालय का ही कार्य है कि वह 
संविधान के प्रावधानों का अर्थ घोषित करे। 
उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए 
निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन 
करने की शक्ति भी हासिल है। दूसरे शब्दों में, 
उच्चतम न्यायालय संविधान का प्रहरी तथा 
रक्षक है और उसकी व्याख्या के लिए सर्वोच्च 
मंच है। 

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालथ है। 
इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को 
साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के सामने 
प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्हें नजीर कहा 
जाता है। किसी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी 
जा सकती। उच्चतम न्यायालय को अपनी मान . 
हा के लिए दंडित करने का अधिकार भी मिला 

। 


उच्च न्याग्रालय 
राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सबसे बड़ा 


भारत की न्यायपालिका 


न्यायालय होता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 
क्छ दूसरे न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की 
संख्या भारत का राष्ट्रपति समय-समय पर 
निर्धारित करता है। 


आंध्प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, 
मणिपुर और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और 
मिजोरम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, 
महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब (हरियाणा तथा 
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित), राजस्थान 
' तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा 
सिक्किम में से प्रत्येक में उच्च न्यायालय है। 
बंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार गोआ तक 
फैला है। दिल्‍ली के लिए अलग उच्च न्यायालय 
है। अंडमान और नीकोबार द्वीपसमृह के लिए 
कलकत्ता उच्च न्यायालय, पांडिचेरी के लिए 
मद्रास उच्च न्यायालय और लक्षद्वीप के लिए 
केरल उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक 
प्राधिकरण है। दादरा और नगर हवेली के लिए 
उच्च न्यायालय का कास बंबई स्थित उच्च 
न्यायालय ही करता है। 


उच्च न्यायालय के भुख्य न्यायाधीश को 
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से 
नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 


के लिए कार्य विधि इस बात के अलावा एक जैसी ' 


है कि संबंधित उच्च न्यायालय के भुख्य 
न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। वे 62 वर्ष 
की उम्र पूरी होने तक इस पद पर बने रह सकते 
हैं और उन्हें उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता 
है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। 


घोग्पताएँ तथा चेतन आदि 
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
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किए जाने के लिए व्यक्ति की कुछ विशेष 
योग्यताएँ होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक 
होना चाहिए, उसने भारत के भूभाग के अंदर 
न्यूनतम 0 वर्ष तक न्यायिक पद को धारण 
किया हो या वह न्यूनतम 0 वर्ष तक उच्च 
न्यायालय में या एक या एक से अधिक न्यायालयों 
में वकील रह चुका हो या, राष्ट्रपति के 
मतानुसार वह ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता हो। 


राज्य के उच्च न्यायालय के भुख्य न्यायाधीश 
को 9000 रुपये प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों 
को 8000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में और 
इसके अलावा अत्य कई भत्ते और सविधाएँ 
मिलती हैं। न्यायाधीशों की सेवा शर्तें: वित्तीय 
आपोतस्थिति की अवधि को छोड़कर, उनके 
सेवाकाल में उनके हितों के विपरीत परिवर्तित 
नहीं की जा सकतीं। उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों की तरह उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों को पूर्णतः सेवा सुरक्षा प्रदान की गई 
है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श 
लेकर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च 
न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। 


क्षेत्राधिकार 


रिट संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय का 
मौलिक क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय के पास 
रिट जारी करने की शक्ति है, इसे उन राज्य क्षेत्रों 
में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता 
का प्रयोग करता है, किसी ब्यक्ति या प्राधिकारी 
को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे 
निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्त है। 
बंदी प्रत्मक्षीकरण, परप्रादेश, प्रतिषेध, अधिकार 
पच्छा और उत्प्रेषण, ये रिट नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए जारी क्रिए जते हैं। 


उच्च न्यायालय दो प्रकार के कार्य निष्पादित 
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करते हैं : न्यायिक कार्य तथा प्रशासनिक कार्य। 
न्यायिक कार्यों के संबंध में, उच्च न्यायालय को 
राजस्व तथा उसके संग्रह के और मौलिक 
अधिकारों को लागू करने के लिए मौलिक तथा 
अपीली क्षेत्राधिकार मिले हैं। सब उच्च 
न्यायालयों को अपने ढंग से संबंधित राज्य में निम्न 
न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सब प्रकार के 
मामलों पर अपीली क्षेत्राधिकार मिला है। 


आमतौर पर .दीवानी के मामले उच्च 
न्यायालयों में आरंभ नहीं होते। परंतु कुछ 
अपवाद की स्थिति में दे इन पर विचार करना 
स्वीकार कर सकते हैं। 


संसद सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य 
या स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों के सदस्यों क्रे 
चुनावों को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाएँ 
उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं। 


उच्च न्यायालयों को निचले न्यायालयों के 
निर्णयों के विरुद्ध दीवानी तथा आपराधिक, दोनों 
मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। वे 
राजस्व के मामलों पर भी निर्णय दे सकते हैं। यदि 
अभियुक्त को सात वर्ष या अधिक के लिए कैद की 
सजा दी गई हो, तो सत्र न्यायाधीश के निर्णय के 
विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उच्च 
न्यायालय की पुष्टि के बिना सत्र न्यायाधीश द्वारा 
दिए गए मृत्यु दण्ड (मौत की सजा) को 
कार्यात्वित नहीं किया जाता। अपने क्षेत्राधिकार 
के अंतर्गत सब न्यायालयों और अधिकरणों पर 
हा न्यायालय को अधीक्षण के अधिकार प्राप्त 

[ 


राज्य में सब न्यायालय तथा अधिकरण उच्च 
न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। उच्च 
न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ 
न्यायालय तथा अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के 
परे अधिकारों का प्रयोग न करें। जिला तथा सत्र 


सरकार के अंग 


न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा पदोन्‍्नतियों में 
तथा राज्य की न्याय सेवाओं में अन्य नियुक्तियों 
के बारे में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
की सलाह ली जाती है। उच्च न्यायालय 
अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक तथा 
प्रशासनिक, अधीक्षण करता है। उच्च न्यायालय 
राज्य के किसी कानन या कार्यपालिका के किसी 
आदेश को, यदि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध 
पाता है या यदि वह समझता है कि उनसे लोगों के 
मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसे 
अवैध घोषित कर सकता है। 


प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय 
है। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उच्च 
न्यायालयों के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य 
है। उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों-तथा निर्णयों 
का उल्लेख भविष्य के सब मामलों में होता है। 
उसे न्यायालय की मानहानि के लिए दण्ड देने का 
अधिकार है। 


राज्य में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर उच्च 
न्यायालय है। वह सब अधीनस्थ न्यायालयों के 
कामकाज का निरीक्षण करता है और कार्य के 
संचालन के लिए नियम तथा विनियम बनाता है। 
वह अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख (रिकार्ड) 
की जाँच कर सकता है। परंतु, उसे सैनिक 
कानून के अंतर्गत किसी न्यायालय या अधिकरण 
पर अधीक्षण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
होता। 


अधीनस्थ न्यायालय 

अधीनस्थ न्यायालयों का संगठन देश भर में आम 
तौर पर समान है। प्रत्येक जिले में तीन प्रकार के 
न्यायालय होते हैं। दीवानी (सिविल) न्यायालय, 
फौजदारी (अपराधिक, दण्डात्मक) न्यायालय, 
भू-राजस्व-न्यायालय। वे राज्य के उच्च 
न्यायालय की देखरेख (अधीक्षण) तथा नियंत्रण 


भारत की न्यायपालिका 
के अंतर्गत कार्य करते हैं। 

जिले के सर्वोच्च न्यायालय को जिला 
न्यायाधीश का न्यायालय कहा जाता है। जिला 
न्यायाधीश दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों 
पर निर्णय देता है। दीवानी मामलों पर निर्णय देते 
समय इस न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश और 
फौजदारी मामलों पर निर्णय देते समय सत्र 
न्यायाधीश कहा जाता है। राज्यपाल उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर 
इसे नियुक्त करता है। जिला न्यायालय में 
उप-न्याया धीशों (सब-जज) के निर्णयों के विरुद्ध 
अपीलें सुनी जाती हैं। यह न्यायालय संपत्ति, 
विवाह, विवाह-विच्छेद (तलाक) के विवादों 
संबंधी मामलों की सुनवाई भी करता है। 
अल्पवयस्कों (नाबालिग) और पागलों के 
अभिभावकों की नियक्तियों मैसे मामलों पर भी 
इसका क्षेत्राधिकार है। जिला. न्यायालय के 
अलावा, उप-न्याया धीशों के न्यायालय, मुंसिफ 


न्यायालय और -लघ्‌ वाद न्यायांलय (कोर्ट आफ 


स्मांले कॉजेज) भी होते हैं। जिले में फौजदारी 
मामलों,पर सैनवाई सन्न न्यायाधीश के न्यायालय 


में होती है क्योंकि यह न्यायालय कानन द्वारा : 


स्वीकत कोई भी दण्ड देते में सक्षेम्र होता है। सत्र 
त्याग्रालय- में अधीनस्थ फौजवारी न्यॉयालयों के 
निर्णयों के विरुद्ध:इसीं में अपील सुनी जाती है। 
जिला -तंथा सत्र न्यायालय के नीचे प्रथम श्रेणी 
' मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते #ं। दिल्‍ली, बंबई, 
कलकत्ता, और मद्रास जैसे महानगरों में इन्हें 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। इनके अलावा 
द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों के 
त्यायालय भी होते हैं। 


राजस्व संबंधी न्यायालय 
भू-राजस्व सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत 
है। इस प्रकार के न्यायालयों के शीर्ष में हैं राजस्व 


बोर्ड। राजस्व बोर्ड के अधीन आयुक्त न्यायालय, . 


7। 


कलेक्टर का न्यायालय, उसके अधीन 
तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार का 
न्यायालय है। प्रत्येक जिले में भू-राजस्व संबंधी 
पृथक न्याय व्यवस्था होती है। प्रत्येक भू-राजस्व' 
संबंधी मामला सबसे पहले तहसीलदार के 
न्यायालय में पेश किया जाता है। इस न्यायालय 
के निर्णय के विरुद्ध, जिलाधीश के न्यायालय 
अथवा डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में अपील 
की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट के 
निर्णय के विरुद्ध अपील कमिश्नर के न्यायालय 
में की जा सकती है। भू-राजस्व संबंधी 
न्यायालयों के शीर्ष पर बोर्ड आफ रेवेन्यू है जो 
अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनता है। 


लोक अदालत तथा जनहित 
संबंधी न्याय व्यवस्था 
गरीब और दलित लोगों को तेजी से और 


आसानी से न्याय दिलाने के लिए हाल में हमारे 
देश में कुछ नए कार्यक्रम शुरू किये गए हैं : . 


८ कानूनी सहायता, लोक अदालत, और जनहितार्थ 


त्याय। लोक अदालतों की योजना के पीछे 
बनियादी विचार यह है कि न्याय दिलाने में होने 
बाली देरी खत्म हो और जितनी जल्दी हो सके 


- बरसों अनिर्णीत मामलों को निपटाया जाए। ज्ञोक 


अदालतें ऐसे मामलों को तय करती हैं जो अभी 
अदालत तक पहुँचे हों या अवालतों में अनिर्णीत 
पड़े हों। जनवरी, !989 में दिल्‍ली में लगी लोक 
अदालत ने सिर्फ एक ही दिन में 53। मामलों पर 
निर्णय दे दिए थे। 


उच्चतम न्यायालय ने भी जनहितार्थ न्याय के 
संबंध में नया कदम उठाया है। इसके द्वारा या 


पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी 


कोई व्यक्ति कहीं से अन्याय की शिकायत के बारे 


में आवेदन करे तो शिकायत पंजीकृत की जाती है 


और आवश्यक आदेश जारी किएं जा सकते हैं। 


ह] 


इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, 
बंधुवा मंजुद्रों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों 
को समुचित महत्व दिया गया है। 


त्यायपालिका की स्वतंत्रता 


लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक 
है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की 
स्वतंत्रता के लिए तथा न्यायाधीशों को 
राजनीतिक और अन्य प्रभावों से मकत रखने के 
लिए प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका 
निर्धारित योग्यताओं और कानूनी सक्षमता के 
ओधार पर न्यायाधीशों की नियक्तियाँ करती है। 
कार्यपालिका को चलाने वाले व्यक्तियों की सनर्क 
से ही उन्हें पदों से नहीं हटाया जा सकता है। उन्हें 
नियत अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। 
संसद या राज्य विधानसभाओं में तब तक किसी 
न्यायाधीश के आचरण के बारे में चर्चा नहीं की 
जा सकती, जब तक सदन को उसे पद से हटाने 
संबंधी प्रस्ताव पर ही विचार त करना हो। 
न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में संसद 
या संबंधित विधानसभा से मंज्री नहीं चाहिए 

इस बात का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 
त्यायाधीशों के चाल-चलन और काम करने के 


बारे में आलोचना या टीका-टिप्पणी न हो और वे 


. न्याय देकेक्वा काम परी स्वतंत्रता और निर्भीकता 


से कर सकें। उनके वेतन और भत्तों में बदलाव 
और उनके हितों के विरुद्ध कटौती तब तक नहीं 
की जा सकती, जब तक देश में आपात स्थिति न 
लागू हो। आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रपति को 


' इनके बेतनों और भत्तों में बदलाब करने का 


सरकार के अंग 


अधिकार है। 


महा न्यायवादी 


राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर भारत सरकार को 
सलाह देते और समय-समय पर सौंपे गए काननी ' 
किस्म के अग्थ कर्त्तव्यभारों को निष्पादित करने के 
लिए भहान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्णम्ति की 
नियुक्ति करता है जिसके पास उच्चतम 


' न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अपेक्षित" 


थोग्यताएँ हों। उसे किसी भी सदन में बोलने का 
और अयच्यधा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार 
है। बह किसी संसदीय समिति का सदस्य भी बन * 
सकता है पर वह उस समिति में मतदान का 
अधिकारी नहीं है। 


नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 


राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियंत्रक तथा महालेखा 
परीक्षक नाम का एक बड़ा अधिकारी होता है, 
उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह 
की प्रक्रिया से और वैसे ही आधार पर पद से 
हटाया जा सकता है। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों 
की लेखा पर सामान्य नियंत्रण रखता है। संसद 
द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत उसके 
कर्त्तव्यभारों तथा अधिकारों का निर्धारण हआ 
है। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को प्रस्तुत उसकी 
रिपोर्ट क्रमशः संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य 
विधानमण्डलों के सामते रखी जाती है। एक बार 
सेवानिवत्त होने के बाद वह केंद्र या किसी राज्य 
सरकार के अधीन सेवा करने का पात्र नहीं होता। 


भारत की न्यायपालिका 


िदलन»-व्य,. 
भर 


की 0, 2 मी 
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अभ्यास 


उच्चतम न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए । 
उच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए। 


उच्चतम न्यायालय के त्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 


, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय, 

, अभिलेख न्यायालग्र (कोर्ट आफ रिकार्ड) के रूप में उच्चतम न्यायालय, 
. जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, 

, लोक अदालत, 

राजस्व न्यायालय। 


(त 4 (3 जे ला 


अध्याय 9 


नोकरशाही की मुख्य 
विशेषताएँ 


आधुनिक सरकार के कार्य के दो पहलू हैं जो एक 
दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक पहलू सरकार के 
संचालन के लिए रूपरेखा बनाने से संबंध रखता 
है और दूसरा उसके प्रशासन से। राजनीतिक 
कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है पर 
उसके दैनिक संचालन का काम सरकार के स्थायी 
कर्मचारियों पर छोड़ दिया जाता है। इन्हीं 
कर्मचारियों को सिविल सेवा या नौकर शाही के 
नाम से जाना जाता है। ये राजनीतिक 
कार्यपालिका द्वारा तय नीतियों का कार्यान्वयन 
करते हैं। 


तनौकरशाही या सिविल सेवा पेशेवर और 
स्थायी कर्मचारियों का निकाय है जो 
गैर-राजनीतिक क्षमता में राज्य के सिविल या 
असैनिक मामलों की देखरेख के लिए काम करती 
है। परंपरानुसार यह निकाय राज्य की सेवा करने 
वाले अन्य स्थायी तिकायों, जैसे सैनिक सेवा, 
न्याश्रिक सेवा और पुलिस सेवा से भिन्‍न है। 
सिविल कर्मचारी राज्य के आंतरिक मामलों के 
प्रशांसत के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनकी 
भूमिका राजनीतिक अथवा सैनिक नहीं हेती और 
न ही वे पुलिस का कार्य करते हैं। 


सिविल सेवाओं में कुछ लक्षण समान होते हैं। 
अधिकांश सिविल कर्मचारी सार्वजनिक प्रशासन 
की किसी शाखा में कुशल बन जाते हैं। वे राज्य 
की नीति बनाने वालों के पेशेवर सलाहकार माने 
जाते हैं। इस सीमा तक प्रत्येक देश अपने सिविल 
कर्मचारियों से निष्पक्ष और निरपेक्ष रहने की 
उम्मीद करता है। उनका काम राज्य की नीति के 
लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सलाह देना, 
चेतावनी देना और सहायता देना है। जब राज्य 
की नीति बना ली जाती है तो वे उसके 
कार्यान्वयन की व्यवस्था करते हैं। अपने कार्यों के 
निष्पादन में उन्हें जनता में बदनामी और निंदा से 
मुक्त रखा गया है किन्तु उनके प्रशासनिक कार्य 
विशेष न्यायिक नियंत्रण से म॒कत नहीं। 


सिविल सेवाओं का गठन नौकरशाही के 
विशिष्ट तरीकों से किया जाता है जिसके अनुसार 
शीर्षस्थ अधिकारी के नीचे के तमाम कर्मचारियों 
तक आदेशों की श्रृंखला पिरामिड के आकार की 
होती है। किसी आदेश में यह अंतर्निहित होता है 
कि ऊपर के स्तर के व्यक्ति के विधि-सम्मत 
आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। पद 
सोपान क्रम में अधिकारियों के स्थान, 


तौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ 
करत्तव्य-भार, अधिकार, वेतन 
विशेषाधिकार नियत रहते हैं। 


सिविल सेवा शब्द का प्रयोग भारत के ब्रिटिश 
शासन के दौरान पहले पहल हुआ और आज से 
लगभग एक शताब्दी पूर्व सर चार्ल्स ट्रेवलयन ने 
इसे लोकप्रिय “बनाया। - जब ब्रिटेन में खुली 
प्रतियोगी परीक्षा हारा नौकरियों के लिए भर्ती 
'शुरू हुई तो ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के 
लिए 'सिविल सेवा' शब्बों का इस्तेमाल किया 


गया जो पेशेवर या व्यावसायिक तौर पर (सैनिक 
या न्यायिक सेवा के तौर पर नहीं) राज्य की सेवा 


में लगे थे। 


बक्िटेन और कछ सीमा तक अन्य देशों में 
सिविल सेवा' से तात्पर्य उन कर्मचारियों से होता 
है जो सरकार की स्थानीय इकाइयों के बजाए केंद्र 


सरकार या उसकी एजेंसियों की सेवा में काम ' 


करते हैं। पर बुनियादी तौर पर सिविल सेवा के 
अंतर्गत प्रशिक्षित जनशक्ति का वह बढ़ता हुआ 
समूह सम्मिलित है जिसे प्रत्येक आधुनिक 
राज्य-व्यवस्था सरकारी कार्यों के निष्पादन के 
लिए रखती है। निश्चित रूप से, सिविल सेवा 
आधुनिक शासन प्रणालियों के संचालन में 
' महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वे पश्चिम 
के देश हों या विश्व के अन्य भागों के देश। सभी 
देशों में सविल सेवा आधनिक सरकार का 
केंद्र-बिंदु होती है। 


आवश्यकताएँ 
कुछ परिस्थितियों में सिविल सेवा प्रणाली की 


स्थापना की जा सकती है। इस प्रणाली के लिए ' 


काननी आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो 
पारंपरिक हो और संहिताबद्ध न हो | अन्य समान 
लक्षण यह हैं कि इस प्रणाली के अनुरक्षण का 
दायित्व संभालने वाली कार्मिक एजेंसी या 
एजेंसियां होनी चाहिए। 


तथा. 
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किसी विकसित सिविल सेवा प्रणाली के लिए 
चयन, पदोन्नति, क्षतिपूर्ति, कार्य -निष्पादन का 
मूल्यांकन, अनुशासन आदि जैसी सामान्य 
कार्मिक व्यवस्थाओं के संचालन की सुस्थापित 
कार्यवाध की आवश्यकता होती है। प्रणाली में 
सिविल कर्मचारियों के लिए पद की सरक्षा की 
व्यवस्था हों और उनके आचरण के सिद्धात 
निर्धारित किए गए हों। 


किसी भी राजनीतिक प्रणाली में सिविल सेवा 
के सरकार के अन्य उपकरणों तथा बाहरी हित 
समूह से संबंधी महत्वपूर्ण पश्चिमी लोकतंत्रों में 
नौकरशाही की भूमिका सपरिभाषित है और 
समस्या अनिवार्यतः यही रहती है कि लंबी 
समयावधि में परिपक्व वर्तमान संतुलन कैसे 
बनाए रखा जाए। 


आवश्यकता तथा मूल आधार 


सरकार के कार्यों में वृद्धि तथा प्रशासनिक कार्य 
की बढ़ती जटठिलता ने व्यावसायिक या पेशेवर 
सिविल सेवा रखना जरूरी कर दिया है। इस सेवा 
में तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित व्यक्ति सम्मिलित 
होते हैं जो राज्य की सेवा में प्रवेश लेते हैं और, 
चाहे सत्तारूढ़ दलों में कितनी ही बार बदलाव हो 
जाए, सेवानिवृति की आयु तक अपने ' पदों' पर 
काम करते रहते हैं। स्थायी और तकनीकी 
योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति का संबंध 
इस बात से है कि सेवा में कार्य कशलता बढ़े। 
सिविल सेवा राज्य के कार्यों को अपना पूरा समय, 
शक्ति और ध्यान देगी। इस प्रयोजन से न केवल 
सेवानिवृति के बाद बल्कि कछ मामलों में उनके 
परिवारों और आश्चितों को भी पेंशन देने की 
व्यवस्था हुई है। 
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प्रशासनिक तथा राजनीतिक 
कार्यपालिका 


आज के यम में प्रशासन तकनीकी हो गया है जिस 
पर अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका दक्षता 
प्राप्त नहीं कर सकती। सिविल कर्मचारी कुशल 
प्रशासन के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता 
रखते हैं यहां तक कि निर्णय लेने के मामले में भी 
वरिष्ठ सिविल कर्मचारी सारी संबंधित सूचना 
और जरूरी सलाह देते हैं जिनके आधार पर ही 
राजनीतिक कार्यपालिका कोई निर्णय लेती है। 
राजनीतिक कार्यपालिका लोक॑प्रियता का तत्व 
प्रदान करती है जबकि सिविल सेवा सरकार को 
चलाने में विशेषज्ञता प्रदान करती है। 
कार्पपालिका की इन दो 'शाखाओं के बीच 
समझदारी और उनकी गुणवत्ता पर ही शासन 
तंत्र की कार्य कुशलता निर्भर करती है। 

सिविल सेवा का बढ़ता महत्व आधुनिक 
राजनीति का सार्थक तथ्य है। सिविल सेवा के 
बढ़ते महत्व के लिए थे तीन कारक जिम्मेदार 
कहे जा सकते हैं: सरकारी काम-काज का 
अत्यधिक तकनीकी स्वरूप, श्रम विभाजन के 
सामाजिक लाभ की मान्यता, और सरकार के 
कार्यकलापों में बहुत वृद्धि। प्रशासनिक तेंत्र के 
वास्तविक परिचालन में तकनीकी कशलता या 
दक्षता तथा सार्वजनिक प्रबंध में विशेषज्ञता के 
लाभों के बारे में बढ़ती जानकारी, इन दो बातों के 
कारण स्थायी पेशेवर बर्ग की स्थापना हुई है। 
आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार के 
कार्यकलापों के बहुत विस्तार पा जाने से 
प्रशासनिक कार्य का बोझ बहुत बढ़ चुका है, 
जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में सिविल 
कर्मचारियों को नौकरियों पर नियुक्त करना पड़ा 
है। कार्य की गुणवत्ता तथा संख्या के दृष्टिकोण से 
देखा जाए तो हम पाएंगे कि आज सिविल सेवा को 
आधनिक राजनीति में सर्वोच्च महत्व के स्थान 
पर रहने का गौरव मिला है। 


सरकार के अंग 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


व्यावसायिक सिविल सेवा की स्थापना ब्रिटेन में 
!855 में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के 
साथ हुई थी। यह निकाय सिविल सेवा की सब 
नौकरियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा का. 
इंतजाम करता है। सिविल सेवा की दो श्रेणियाँ 
होती हैं : कार्यपालक तथा प्रशासनिक। कार्य- 
पालक श्रेणी का कार्य कानूनों, नियमों तथा 
व्यवहार द्वारा विकसित तथा निर्धारित कार्यों को 
तनिष्पादित करना है। इस शाखा के अधिकारियों 
की भर्ती 8 से 25 वर्ष की आय में तब होती है 
जब वे उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को 
उत्तीर्ण कर चुके होते हैं। प्रशासनिक श्रेणी की 
भर्ती विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली 22 से 24 
वर्षों के बीच की आयु वाले स्नातकों में से होती 
है। चाहे ब्रिटेन हो या भारत, सिविल सेवा का 
आधुनिक कार्मिक उद्योग, व्यापार और वित्त के 
मामलों में अन॒भवी अथवा सक्षम नहीं है, जबकि 
सरकारी कामकाज इन्हीं क्षेत्रों में दिनों दिन बढ़ता 
जा रहा है। 

संयुक्त राज्य अमरीका में व्यावसायिक सिविल 
सेवा 883 में आरंभ हुई थी। इस सेवा की 
कार्यकशलता में वृद्धि किए जाने के उपाय 
खोजने के लिए 936 में एक समिति नियुक्त की 
गई थी। 


सिविल सेवा में भर्ती 

सिविल सेवा संगठित करने के लिए अलग-अलग 
देश विभिन्‍न सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। 
कुछ देशों में सिविल कर्मचारियों की क॒छ श्रेणियों 
की नियुक्तियाँ राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा की 
जाती है। वे अस्थायी अवधि के लिए प्रशासन की 
सेवा करते हैं। पर अधिकांश राज्यों में सिविल 
कर्मचारियों का स्थायी संवर्ग होता है और उनकी 
निय॒क्तियाँ राजनीतिक कार्यपालिका के अधिकार 
क्षेत्र से बाहर रहती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका 


तौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ 


द्वारा सिविल कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्तित के 
कुछ अवांछनीय परिणाम होते हैं। इससे 
प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारियों का 
समृह नहीं बन पाता जो प्रशासनिक तंत्र को ठीक 
ढंग से चलाने के लिए जरूरी होता है। कार्य काल 
की अनिश्चितता रहने से सक्षम और सुयोग्य व्यक्ति 
प्रशासनिक सेवा से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वे उसमें 
जीविका की सुरक्षा नहीं पाते। लूट-प्रणाली तथा राज- 
नीतिक संरक्षण का नतीजा यह होता है कि सार्वजनिक 
कार्यालयों में अधिकारियों के पदों पर अयोग्य 
और अनुभवहीन और कभी-कभी भ्रष्ट व्यक्ति 
बेठ जाते हैं। अपरिहार्य रूप से इस सब का 
परिणाम यह होता है कि सार्वजनिक सेवा के 
मानक का पतन आ जाता है। संयुक्त राज्य 
अमरीका में लूट-प्रणाली द्वारा संघीय सेवा में जो 
दोष आ गए थे उनके कारण अंत में योग्यता 
प्रणाली पर आधारित सिविल सेवा सुधार करने 
पड़े इससे संयुक्त राज्य अमरीका में सिविल सेवा 
के मानक में वास्तव में सुधार हुआ। अब बहुत 
बड़ी संख्या में सिविल सेवा में प्रवेश चाहने वाले 
व्यक्ति नियुक्ति के लिए राजनीतिक कार्यपालिका 
के नियंत्रण में नहीं होते। 


सार्वजनिक सेवा के पदों पर नियुक्तियाँ 
राजनीतिक कार्यपालिका की ताकत से बाहर 
रहनी चाहिए। नियुक्तियों में पक्षपात और भाई- 
भ्रतीजावाद यथासंभव समाप्त किया जाना 
चाहिए किसी स्वतंत्र सेवा आयोग द्वारा संचालित 
खुली प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत ही सार्वजनिक 
सेवा में प्रवेश के लिए बुद्धिसंगते और 
संतोषजनक सिद्धांत है। लगभग हर आधनिक 
राज्य में लोक सेवा आयोग को स्वायत्ता प्राप्त 
होती है और वह कार्यपात्रक तथा विधायी 
नियंत्रण के अधीन नहीं रहता। उदाहरणार्थ, 
भारत में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को 
राष्ट्रपति तभी सेवा से हटा सकते हैं जब उसके 


प्‌ 


विरुद्ध द्राचरण के आरोप विशेष विधि द्वारा 
सिद्ध हो जाएँ। इससे आयोग की स्वतंत्रता 
सुनिश्चित हो जाती है। यद्यपि संयुक्त राज्य 
अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे कछ देशों में लोकसेवा 
आयोग विधायिका द्वारा गठित होते हैं, पर भारत 
में उनका गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत 
होता है और इसलिए उन्हें विशेष साविधानिक 
स्थिति प्राप्त होती है। 


प्रतियोगी परीक्षा की कोई समान पद्धति 


. विकसित नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश 


पद्धति एकदम शैक्षिक है जब कि अमरीकी पद्धति 
सुनिश्चित तथा व्यावहारिक रहने की प्रवृत्ति 
रखती है। संयुक्त राज्य अमरीका में सिविल सेवा 
आयोग उम्मीदवार के भावी रोजगार के स्वरूप 
से संबंध रखता है। ब्रिटिश पद्धति में यह मान्यता 
रहती है कि बौद्धिक योग्यता तथा भानसिक 
स्फर्ति रखने वाला कोई व्यक्ति अपने सुनिश्चित 
कार्य के बारे में मोटे तौर पर जानकारी बहुत थोड़े 
समय में ही संग्रहीत करने में कठिनाई नहीं 
महसूस करेगा। साथ ही, ब्रिटिश पद्धति इस 
विश्वास पर आधारित है कि सिविल कर्मचारी के 
पास शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होनी 
चाहिए क्योंकि नौकरी के दौरान कछ ही वर्गों में 
वह सीमित क्षेत्र में विशेषज्ञ रह जाएगा। पर 

अमरीकी पद्धति सेवा में प्रवेश की शर्त के तौर 
प्र व्यापक 'शैक्षिक योग्यता का आग्रह नहीं 
करती। यह पद्धति ने फेवल समाज के उच्चतर 
वर्ग से ही बल्कि समाज के विभिन्‍न स्तरों से भी 
अपने प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों को 
आकर्षित कर सकती है। अतः ब्रिटिश प्रणाली 
की तुलना में अभरीकी प्रणाली लोकतांत्रिक है। 
ब्रिटेन में भी अब शशिक्षा संबंधी विशेषाधिकारों 
के बढ़ते लोकतंत्रीकरण के स्षाथ सिविल सेवा की 
भर्ती प्रणाली में भी लगातार लोकतंत्रीकरण होता 
जा रहा है। 
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सिधिल सेवा का वर्गीकरण 

सिविल सेवा को उसके स्वरूप तथा कार्य के 
- दायित्व के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बांटा जा 
सकता है। शीर्ष पर कार्यकारी वर्ग होता है. जिसे 
अधिक जिम्मेदारी, अधिक पहल के साथ काम 
करना होता है। उसके नीचे प्रशासनिक वर्ग होता 
है। इस वर्ग में बहुत योग्य कार्मिक सम्मिलित 
होते हैं जो प्रशासन के समूचे तंत्र को आवश्यक 
नेतृत्व तथा प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबसे नीचे 
आधार पर लिपिंकीय वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें 
नित्य प्रति एक-सा काम करना होता है। इस 
प्रकार सिविल सेवा बहुस्तरीय प्रणाली है जिसमें 
विभिन्‍न वेतन-क्रमों तथा श्रेणियों के कर्मचारी 
साथ-साथ काम करते हैं। 


भूमिका तथा लक्षण 


निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा नीति-निर्माण में 
नौकरशाही की वास्तविक भूमिका सब सरकारी 
प्रणालियों में भिन्न-भिन्न होती है। संरचनात्मक 
दृष्टि से, नौकरशाही जैसे संगठन में कई 
विशेषताएँ होती हैं, जिनमें से कछेक को हम यहाँ 
सचीबद्ध कर रहे हैं। 


]). श्रम का विभाजन : संगठन के संपर्ण कार्य 
को कई विशेषतायक्त कार्यों में वितरित 
कर दिया जाता है। 


2. अधिक्रम विभिन्‍न श्रेणियों के 
अधिकारियों के कई स्तरों की मौजदगी 
को अधिक्रम (पद सोपान) कहते हैं 
जिसके अंतर्गत निम्नतर पदाधिकारियों 
का पर्यवेक्षण उच्चतर पदाधिकारियों 
द्वारा किया जाता है। 


3. नियमावली प्रणाली : कर्मचारियों के 
: अधिकार और कर्त्तव्य और उनके काम 
करने के तरीके स्पष्ट रूप से निर्धारित 


सरकार के अंग 


नियमों के अंतर्गत संचालित होते हैं। 


4. सुस्पष्टता की भूमिका : इस संगठन में 
हर भूमिका यानी हर कार्य के लिए 
सुस्पष्ट कार्य विवरण साफ़-साफ अंकित 
कर दिए गए होते हैं। पदों के लिए 
निर्धारित विशिष्टताओं में ही यह स्पष्ट हो 
जाता है कि संगठन पदाधिकारी से क्‍या 
अपैक्षाएँ रखता है। 


नौकरशाही के काम करने की कछ 
विशिष्टताएँ होती हैं जिनके बारे में यहाँ उल्लेख 
किया जा रहा है। 


], तर्क सम्मत होना : नौकरशाही तर्क 
सम्मत संणठनों में से एक है। अतः . 
परिभाषागत दृष्टि से देखें तो उसमें 
तकहीन सोच के लिए कोई स्थान नहीं है। 
वह सारे निर्णय ठोस साक्ष्य आधार,पर 
लेती है। निर्णय लेने से पर्व सभी विकल्पों 

. पर निरपेक्ष दृष्टि से विचार किया जाता 
है। 


2, अवैयक्तिकता : नौकरशाही संगठन तर्क- 
विरुद्ध कोरी भावनाओं का ख्याल नहीं 
रखता। व्यक्तियों का ध्यान रखे बिना 
शासकीय कार्य चलाया जाता है। यह 
मशीनी किस्म का ढांचा होता है और 
इसलिए नितांत अवैयक्तिकता इसकी, 
एक मुख्य विशिष्टता है। 

3. निषरमोन्मुखता : कार्य करने के संबंध में 
निर्धारित नियमों तथा कार्य विधियों के 
माध्यम से निर्वेषक्तीकरण संगठन में 
स्थापित किया जाता है। कर्मचारी अपने 
कर्त्तव्यों के निष्पादन में नियमों का पालन 
कंठोरता पूर्वक करते हैं। 


4. तटस्थता : अवैयक्तिकता रहने से यह 


नौकरशाही की मुख्य विशेषताएँ .. 


निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
तटस्थता रहेगी। तटस्थता से अभिप्राय है 
कि किसी ओर को झुकाब न होना यानी 
पूर्वाग्रह न रहना। एक अभिकरण के तौर 
पर नौकरशाही किसी राजनीतिक शासन 
की सेवा उससे जुड़े बिना कर सकती है। 


वह केवल कार्य से प्रतिबद्ध होती है - 


किसी मल्य से नहीं। 


यहाँ पर विकास प्रशासन की विशिष्टताओं का 
उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि 
नौकरशाही दिनों-दिन उसका उपकरण बनती जा 
रही है। 
]. परिवर्तनोन्‍्मुखता : विकास प्रशासन का 
विशेष कार्य मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक 
परिवर्तन के लिए प्रयास करना है। यह 


विशेष स्थिति ही विकास प्रशासन को 


तियायक या सामान्य प्रशासन से, जो 
बुनियादी तौर पर यथास्थिति बनाए 
रखने में लगा होता है, अलग करती है। 


2. परिणामोन्मुखता : परिवर्तनों को तेजी से 
और निश्चित समय-सीमा के अंदर लाना 
होता है, इसलिए विकास प्रशासन को 
परिणामोन्मुख बनाया जाता है। इसका 
कार्य-विभाजन प्रतिव्यक्ति आय में बुद्धि, 
स्वास्थ्य तथा कल्याण सुविधाओं की 
व्यवस्था आदि की दृष्टि से उत्पादकता से 
जुड़ा रहता है। 


3. प्रतिबद्धता : परिवर्तन से प्रतिबद्धता तथा 
समयबद्ध कार्यक्रमों को पूरित करने 
संबंधी चिंता, ये बातें विकास प्रशासन के 
अंतर्गत संगठनात्मक भूमिका अपेक्षाएँ 


संघटित करती है। प्रशासकों से उम्मीद ' 


की जाती है कि वे उन विकास कार्यों से 
स्वयं को भावनात्मक रूप से जोड़ें जिन्हें 
उनको सौंपा गया है। 
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4. लाभग्राहियों के प्रति उन्मुखता : विकास 
प्रशासन स्पष्टतः लाभग्राहियों के 
प्रति उनन्‍्मूख॒ होता है। इसे अनिवार्यत: 
निर्धारित लक्ष्य समूहों की जरूरतें संतुष्ट 
करने की ओर उन्मुख रहना होता है। 
अतः उन लोगों की जरूरतों की संतुष्टि 
करना ही कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन का 
मापदण्ड होता है। विकास प्रशासन के 
अंतर्गत लोग निष्क्रिय लाभग्राही ही नहीं 
रहते उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय 
हिस्सेदार या सहयोगी समझा जाता है। 
इस प्रकार ''लोक हित तथा ' प्रशासन" 
के बीच निकट का संबंध विकास प्रशासन 
का अनिवार्य लक्षण है। 


5. कालवाचक आयाम : विकास प्रशासन 
समय को विशेष महत्व देता है चूंकि 
सामाजिक-आर्थिक  परिवर्तनों को 
यथाशीघ्र कार्यान्वित करना होता है, 
इसलिए सब कार्यकलापों की समय सीमा 
को बहुत महत्व दिया जाता है। 
परिणामोन्मुखता का मूल तत्व यही है। 


नौकरशाही और विकास 


नौकरशाही के संगठन की विशिष्टताएँ इस प्रकार 
संक्षेप में दोहराई जा सकती हैं : नियमों की 
मौजूदगी, श्रम-विभाजन, अधिकारियों का 
अधिक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों 
का चयन, प्रबंधन से स्वामित्व का पार्थक्‍्य, पदों 
से, न कि पदा धारियों से अधिकारों का जुड़ा हीना, 
और प्रशासनिक कार्यकलापों को लिखित रूप में 
और पूरे ब्यौरे के साथ अभिलेखबद्ध किया जाता। 
इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से नौकरशाही के मात 
(सिद्धांत) तथा विकास प्रशासन के मूल तत्व 
साथ-साथ ठीक से नहीं चलाए जा सकते तथापि, 


व्यवहार में, विकास के कार्यों से सिविल सेवा के 
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जुड़ने से स्वयं नौकरशाही के स्वरूप में परिवर्तन 
आ रहा है। 


विकास के लिए राजनीतिक व्यवस्था और 
प्रबंध पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। विकास 
की प्रेरणा लाभग्राहियों से आने के बजाए 
राजनीतिक नेतृत्व से प्राप्त होती है। राजनीतिक 
व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार करना तथा 
' विकास के कार्यों में सहभागी के तौर पर उसके 
साथ, चलना, ये विकास प्रशासन की अंतर्निहित 
अपेक्षाएँ हैं। विकास प्रशासन में सेवा नैतिकता के 
सामान्य निर्देशों के अंतर्गत नौकरशाही को 
जनता के निकट संपर्क में रहकर काम करना 
होता है। विकास में जनता द्वारा सहयोग या 
सांझेदारी को संसाधन के रूप में देखा जाना 
चाहिए और नौकरशाही को विकास के कार्यों के 
लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। इस 
प्रकार जनता के बारे में निष्क्रिय लाभग्राहियों के 
रूप में पारंपरिक संकल्पना के स्थान पर सक्रिय 
भागीदारों के तौर पर नई संकल्पना को रखा 
जाना चाहिए। नौकरशाही को परिवर्तन-उन्मुख, 
परिणाम-उन्मुख तथा जन-उन्मुख बनाने के 
लिए उसके व्यवहार और दृष्टिकोण में इसी के 
अनसार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस 
संदर्भ में सिविल कर्मचारियों के प्रशिक्षण का 
महत्व बहुत बढ़ गया है। भारत में यह 
बदलाव अभी बड़ी हद तक लाया जाना है ताकि 
नौकरशाही पूरीं तरह से नियामक से 
विकासोन्मुख उपकरण की भूमिका अपना ले। 


सल्यांकन 


सिविल सेवा के कार्यकलापों के स्वरूप का 
महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसे गुमनामी में यानी 
वैयक्तिक प्रचार से दूर रहकर निष्पक्षता के साथ 
काम करना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र के विकास 
ने कैबिनेट के दायित्व की आवश्यकता पर बल 
दिया है। इसका अपरिहार्य परिणाम यह है कि 


सरकार के अंग 


सरकार की किसी भी नीति के लिए सिविल 
कर्मचारियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं आतठी। 
सरकार की किसी भयंकर गलती या भूल के लिए 
नतो उन्हें दोषी ठहराया जाता और न ही उपलब्धि 
के लिए प्रशंसा की जाती है। अपरिहार्य रूप से 
इसका संबंध मंत्रिमण्डल से है। सिविल 
कर्मचारी मंत्रिमण्डलीय दायित्व की आड़ में काम 
करते हैं। इस तरह वे अप्रत्यक्ष प्राधिकारी होते 


'हैं। इससे ही उनके कार्य की निष्पक्षता और भी 


बढ़ जाती है। चूंकि सरकार की नीति के लिए वे 
राजनीतिक दायित्व नहीं रखते, इसलिए उनसे 
तटस्थ रहने की अपेक्षा की जाती है। सिद्धांत रूप 
में, राजनीतिक दृष्टि से सेविल अधिकारी तटस्थ 
होते ही हैं क्योंकि वे थोड़ी अवधि के लिए 
निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका की सेवा में 
कार्यरत स्थायी कर्मचारी होते हैं। उनका 
कामकाज राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यकाल 
के अनुसार नहीं होता और वे कार्यपालिका के 
कामकाज से स्वतंत्र होते हैं। फिर भी यह 
अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि बढ़ते 
राजनीतिकरण के दौर में सिविल सेवा की 
तटस्थता दिनोंदिन वास्तविकता की अपेक्षा कोरी 
कल्पना का रूप ग्रहण करती जा रही है। 


जब कोई लोकप्रिय कार्य प्रशासनिक अक्षमता 
और अयोग्यता के कारण बुरी तरह कार्यान्वित 
होता है तो वहाँ लोकतंत्र असफल हो जाता है। 
इस प्रकार कार्यकशल प्रशासन नीति-निर्माण 
संबंधी निर्णयों में जव॒ता की पहल से संबंधित 
लोकतंत्रीय प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है। 
प्रशासनिक कार्यक्ुशलत्ता के लिए ऐसे सक्षम 
कार्मिकों के समूह की जरूरत हमेशा रहती है 
जिन्होंने राज्य की सेवा को जीवन भर के लिए 
अपना पेशा बना लिया हो। इस कारण आधुनिक 
सरकार के तंत्र के प्रबंधन तथा संचालन में 
सिविल सेवा का महत्व बहुत बढ़ गया है। 


पर कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि 
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क्‍या सिविल सेवा को, जिसे पुराने ढंग के राज्य की 
जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजन से अस्तित्व में 
लाया गया था, नए ढंग के और लोक 
कल्याणकारी राज्यों की बदलती आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए काम में लाया जा सकता 
है। सिविल सेवा द्वारा प्रशासन बौद्धिक रूप से 
लीक पर चलना है। सिविल अधिकारी के 
परंपरागत गुण निष्पक्षता तथा अनुदारता हैं 
परंतु आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में 
प्रशासक से यह आशा की जाती है कि वह 
लोककल्याण के कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक निष्ठा 
रखे। इस कारण सिविल अधिकारियों के 
दृष्टिकोण में कठोरता और उनकी आदतों में 
अनुदारता प्रशासन तथा लोक कल्याणकारी 
राज्य की संरचना के बीच सहज रूप से 
एकीकरण के रास्ते में रुकाबटें ला देती है। इस 
प्रकार के राज्य में नई मानसिकता, नए सोच 
अपनाने के लिए प्रशासक पर दबाव रहना 
चाहिए ताकि वह नए विचारों के प्रति नमनीय 
रुख रख सके और संवेदनशील हो। 


इस संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा 
कि इसी कारण से नौकरशाही शब्द उपहासपूर्ण 
अर्थ ग्रहण करने लगा है। नौकरशाही शब्द के 
लिए अंग्रेजी में ' ब्यूरो क्रेसी'' शब्द है जो फ्रांस से 
प्रचलित हुआ था। 7वीं शताब्दी में प्रशासन की 
महत्वपूर्ण शाखाएँ अलग-अलग मंत्रियों को सौंप 
दी जाती थीं। इनमें से हरेक के अधीन एक 


तथाकथित ' ब्यूरो” रहता था जिसमें कई उच्च 


तथा निष्ठ अधिकारी संबंधित मंत्रियों के अधीन 
रहकर कार्य का निष्पादन करते थे। चृंकि मंत्री 
बार-बार बदल जाते थे, इसलिए मुख्य लिपिक 
नीतियों की बनाकर मंत्रियों को प्रस्तुत कर देते 
थे। इस तरह मुख्य लिपिक का बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ने लगा, जो बहुधा राज्य के सामान्य हित के 
विपरीत गलत ढंग से इस्तेमाल होने लगा। इस 
प्रकार की सरकार को तिरस्कारपूर्ण ढंग से 


8] 


ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहा गया। प्रत्येक 
आधुनिक राज्य में प्रशासन के अत्यधिक जटिल 
कार्य की अधिकारियों द्वारा संभाला जाता है। 
सामूहिक रूप से इस निकाय को नौकरशाही कहा 
जाता है। 


नौकरशाही शब्द ऐसे विशेष प्रकार के 
औपचारिक संगठन का बोध कराता है जिसकी 
संरचना में कई निश्चित विशिष्टताएँ हैं। जब 
इस शब्द का प्रयोग हम सकारात्मक अर्थ में 
करते हैं तो अत्यधिक विकसित श्रम-विभाजन 
तथा कार्यों का विशिष्टीकरण (विशेषज्ञता युक्त 
का नौकरशाही के सर्वाधिक मौलिक लक्षण 

| 

आधुनिक सरकारों में नौकरशाही जैसे संगठन 
के उदय ने ऐसे सिविल कर्मचारियों के निकाय की 
नींव डाल दी है जो जीव -वृत्ति के रूप में सरकार 
की सेवा करते हैं। प्रशिक्षित व्यक्तियों के ऐसे 
व्यावसायिक निकाय से अपेक्षा की जाती है कि 
वह समस्त निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं पर 
'बुद्धिसंगत' प्रभाव छोड़ेगा, परंतु ऐसा सदा नहीं 
हो पाता। 

फिर भी, यह याद रखना उपयोगी है कि 
नौकरशाही के ये छह घटक होते हैं : 


], नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण का केंद्रीकरण 


, संगठन के प्रत्येक सदस्य के निर्णय की 
स्वतंत्रता के लिए बचाव, 


3. अभिलेखों और पत्रावलियों (फाइल) का 
रखा जाता, 


4. गोपनीयता, 


5, कार्यों का विकेंद्रीकरण, तथा / 
6, पद के लिए योग्यता। 


प्रत्येक राज्य में कछ कार्य प्रावेशिक या' 


[>> 
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स्थानीय प्राधिकरणों को आवंटित कर दिए जाते 
हैं। परंतु केंद्रीय प्राधिकरण को तकनीकी रूप से 
और प्रादेशिक रूप से भिन्‍न या अलग किए कार्यों 


सरकार के भंग 


के लिये सुस्पष्टता तथा अविचिष्ठदता अनिवार्य 
हैं। कर्मचारियों में नजीर या पृववोदाहरण का 
अनुप्तरण करने की प्रवृति रहती है। नजीरों के 


के बीच मध्यस्थ अथवा समाकलक (जोड़ने वाले) कणेरतापूर्वक पालन से लालफीताशाही का जन्म 


के तौर पर काम करता चाहिए। प्रशासन में नीति 
की एकता और एकरूपता लाने के लिए 
भ्रधिकारियों के अधिक्रम की जुरूरत होती हैं। 
अधिक्रम प्रणाली का निहितार्थ दोष रहित 
अधीनता है। पर कार्यों के विभेदीकरण तथा 
वितरण का सिद्धांत उच्च अधिकारियों के 
निम्नतर स्तरों के कर्मचारियों के पूर्ण प्रभुत्व पर 
अंकश लगाता है। उच्च अधिकारी तब निम्नतर 
कर्मचारी के निर्णय की पलटने में हिचकेगा, जब 
बह महसूस करेगा कि इस निम्नतर स्तर के 
व्यक्ति को तथ्यों के बारे में बेहतर और विस्तृत 
जान है। परंतु, साथ ही, प्रत्येक प्रशासनिक 
अधिक्रम में अनुशासन के कछ नियम होते हैं। 
अनुशासन के भंग किए जाने पर पदअवनति या 
पदच्यति की सजा दी जाती है। परंतु, संजा तब॑ 
तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक औपचारिक 
हूप से दोष न लगाए गए हों और किसी नियमित 
न्यायालय या दोषी व्यक्ति के समकक्ष व्यक्तियों 
से गठित न्यायालय ने जाँच करके इसे दोषी ठहरा 
के दंडित न कर दिया हो। अभिलेशों और फाइलों 
का रखा जाना सरकार के सभी प्रकारों के अंतर्गत 
ब्रहुत जुरूरी हो गया है क्योंकि प्रभावी प्रशासन 


होते लग जाता है। कर्मचारियों को थोड़ी बहुत 
गोपनीयता भी रखनी ही होती है। जहाँ तक हो 
सके, नौकरशाही को राजनीतिक दलों की ओर 
तटस्थ तथा स्वतंत्र रुख रखना चाहिए। 


आपके निवास क्षेत्र में कानून और 
व्यवस्था बताए रघने का काम कौन से 


कर्मचारी करते हैं? उनके पदों के ताम 
बताहए। 





नौकरशाही की तकारात्मक छवि के बावजूद वह 
आधुनिक राज्य की, चाहे वह लोकतंत्रीय हो या 
अलोकत॑त्रीय, रीढ़ की हड़डी है। इसे अपना काम 
करने में जितना अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने 
दिया जाएगा, लोगों को न्यायपूर्ण सदव्यवहार 
पाने का उतना ही मौका मिलेगा। परंतु, इसे 
नियंत्रण तथा संतुलन की प्रणाली के अंदर काम 
करना होता है ताकि राजनीतिक कार्यपालिका 
तथा प्रशासन व्यर्थ का बोझ बने बिना एक दूसरे 
के सहायक बनें। 
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अभ्यास 


आधुनिक राज्य में सिविल सेवा का रहना क्‍यों आवश्यक है? 
नौकरशाही के लक्षण/विशिष्टताएँ क्‍या हैं? इसकी क्या भूमिका होती है? 
सिविल सेवा को संगठित करने के विभिन्‍न तरीके क्‍या हैं? चर्चा कीजिए। 
नौकरशाही के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 

[. सिविल कर्मचारियों की गुमनामी/गोपनीयता 

2, नौकरशाही तथा विकास कार्य 


अध्याय 0 


भारत में लोक सेवा 


भारत में ब्रिटिश राज्य की एक महत्वपूर्ण देन 
भारतीय सिविल सेवा है। संगठित सिविल सेवा 
की संकल्पना का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 
साथ हुआ। कंपनी के कार्मिकों के सैनिक तथा 
सिविल क्षेत्रों के बीच भेद करने के लिए ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने पहले पहल इस शब्द का प्रयोग 
किया। भारत में ब्रिटिश शासन के साथ-साथ 
. भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने अपनी ही 
परंपराओं को विकसित किया। यह बहुत 
प्रशिक्षित पेशेवर सेवा थी जिसकी विशिष्टताएँ 
बुद्धिमत्ता तथा परिश्रम थीं। यह वस्तुतः सत्ता की 
एके मात्र भंडार रही। वास्तव में, भारतीय 
सिविल सेवा भारतीय जीवन तथा संवेदनाओं की 
मुख्य धाराओं के बाहर 'शासक वर्ग बनी रही। 


)947 में सत्ता के हस्तांतरण के साथ ब्रिटिश 
शासंक॑ चले गए। परंतु वे एक सुप्रशिक्षित, 
' सक्षम तथा अनुभवी सिविल सेवा छीड़ गए। 
भारत सरकार ने थीड़े पुनर्गठन तथा समायोजन 
के साथ पुराने प्रशासनिक ढांचे को ही चलाने का 
निर्णय लिया। यह स्वाभाविक था क्योंकि सन 
[9॥7 में कानूत और व्यवस्था की स्थिति 
तांप्रदायिक दंगीं के कारण बहूत खराब थी। 


पुरानी ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली जारी रखना 
समुचित था। स्वाधीन भारत की सिविल सेवा का 
नामकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. 
एस.) किया गया। और यह पुरानी प्रशासनिक 
प्रणाली (आई. सी. एस.) को ही जारी रखता था। 
यह वर्ग अपनी ईमानदारी और कार्यक्शलता के 
लिए विख्यात था। आई. सी. एस. की संस्था को 
ध्वस्त करना घातक सिद्ध होता। 


स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ ही संसदात्मक 
प्रणाली और नियोजित विकास पद्धति अपनाए 
जाने के कारण लोक सेवकों की भूमिका में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। एक और लोक सेवक 
विभिन्‍न मंत्रालयों और विभागों में नीति निर्माण 
के कार्य में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता 
करते हैं। दूसरी ओर लोक॑सेवक ही नीतियों के 
कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। 


भारत में नियोजित विकास की पद्धति अपनाए 
जाने के फलस्वरूप, लोकसेवकों के कार्यक्षेत्र में 
विविधता आई है। अब उनके कार्य 
शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व 
एकत्रित करने तक ही सीमित नहीं हैं। उनका 


भारत में लोक सेवा 


उत्तरदायित्व विकासात्मक कार्यों को संपादित 
करना भी है। इस दृष्टिकोण से भारत में 
लोकसेवाओं के कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित 
किया जा सकता है, परंपरागत और 
विंकासात्मक। 


परंपरागत -कार्य वे कार्य: हैं जिन्हें लोकसेवक 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही संपादित करते आ 
रहे हैं। उदाहरण के लिए भू-राजस्व एकत्रित 
करना, शाॉति-ब्यवस्था बनाए रखना, 
राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासनिक और 
तकनीकी सहायत्ता देना और दिन प्रतिदिन के 
शासन को चलाना। दूसरी तरफ विकासात्मक 
कार्य मूलतः: देश के सामाजिक और आर्थिक 
विकास से संबंधित हैं। एक कल्याणकारी राज्य 
होने के कारण भारत में सरकार के कल्याणकारी 
कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। लोकसेवक 
इन कल्याणकारी कार्यों की रूपरेखा बनाने और 
इन्हें कार्यान्वित करने में सरकार की सहायता 
करते हैं। इस प्रकार भारत में लोकसेवाएँ जनता 
के कल्याण और उसके विकास में एक प्रमुख 
भूमिका अदा करती हैं। 


मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका की श्रेणी में 
आते हैं और लोकसेवकं स्थायी कार्यपालिका की 
श्रेणी में। यद्यपि मंत्रियों को जनमत (राष्ट्र के 
सुख) की जानक्रारी होती है। परंतु वे विशेषज्ञ 
नहीं होते। विशेषज्ञता के तत्व की पूर्ति 
लोकसेवकों द्वारा की जाती है जो शिक्षित 
प्रशिक्षित और अनुभवी होते हैं। सरकारी नीतियों 
को ईमानदारी पूर्वक लागू करना इन लोकसेवकों 
की ही जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार मंत्री और 
लोकसेवक एक दूसरे के प्रक होते हैं। मंत्री 
'शासन को लोकप्रिय आधार प्रदान करते हैं और 
लोक सेवक विशेषज्ञता एवं अनुभव। राजनीतिक 
नेता होने के कारण मंत्री अपने पद पर तभी तक 
बने रह सकते हैं जब तक उन्हें बहुमत का 
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समर्थन मिलता है। जबकि लोकसेवकों का 
स्थायित्व प्रशासन में निरंतरता बनाए रखता है। 
लोक सेवकों के कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते 
हुए यह आवश्यक है कि वे राजनीतिक तटस्थता 
बनाए रखें। 


परंतु लोक सेवकों की तटस्थता संबंधी 
परंपरावादी दृष्टिकोण में इधर कुछ समय से 
परिवर्तन आया है। एक अन्य दृष्टिकोण के 
अनुसार अब लोकसेवकों की भूमिका नीति संबंधी 
मामलों पर परामर्श देने तक ही सीमित नहीं है। 
लोकसेवकों से यह अपेक्षित है कि वे जनसा धारण 
की आवश्यकताओं के प्रति सजग और 
जनकल्याण के लिए उत्तरदायी बने रहें। 


राजनीतिक रूप से त्टस्थ लोकसेवा संभवत्त 
जनता के प्रति उदासीन तथा अनत्तरदायी बनी 
रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में तो लोकसेवकों 
के लिए अपने कार्यों के संपादन में तटस्थ बने 
'रहना और भी कठिन हो गया है। वास्तव में, 
आवश्यकता ऐसे लोकसेवकों की है, जो राष्ट्रीय 
लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध हों और जिनकी निष्ठा 
उन नीतियों तथा कार्यक्रमों में हो जो इन्हीं 
राष्ट्रीय उद्देश्यों पर आधारित होती हैं। 
वचनबद्धता का अभिप्राय किसी राजनीतिक 
विचारधारा अथवा राजनीतिक दल के प्रति 
बचनबद्धता नहीं है। इसका तात्पर्य सिर्फ यही है 
कि लोकसेवक सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का 
पूरी लगन तथा निष्ठापूर्वक संपादन करें अन्यथा 
शासकीय नीतियाँ व कार्यक्रम सफलतापर्बक 
कार्यान्वित नहीं होंगे। 


भारत में सिविल सेवा के लिए 
सरक्षाएँ 

ब्रिटेन के सामान्य कानून के अंतर्गत नरेश के 
कर्मचारी नरेंश की इच्छा-पर्यत अवधि के दौरान 
पदों पर बने रहते हैं और निकाले जाने संबंधी 
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कोई कारण बताए बिना किंसी भ्री समय- बिना 
सूचना दिए सेवा से हटाए जा सकते हैं। इस प्रकार 
से हटाए जाने पर नरेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई 
नहीं की जा सकती, चाहे यह कार्य नौकरी देने की 
व्यक्त शर्तों के विपरीत ही क्‍यों न हो। नरेश का 
सेवक अपने वेतन आदि के बकाया होने पर भी 
नरेश पर मुकदभा नहीं कर सकता। 


परंतु भारतीय कानून ने इस नियम को इसके 
समस्त कठोर निहितार्थों सहित पूर्णतः अंगीकृत 
नहीं किया है। भारत के संविधान में इसके लिए 
प्रावधान है। उसे अपने ऊपर लगे इन आरोपों के 
बारे में सुने जाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया 
जाता है। इस तरह जाँच के दौरान प्राप्त संदर्भ के 
आधार पर प्रतिवेदन करने का उसे पर्याप्त 
अवसर प्रदान किया जाता है। यदि कोई सिविल 
कर्मचारी कार्यवेधि के अनुसार चले बिना हटा 
दिया जाता है या निकाल दिया जाता है तो वह 
न्यायालय के माध्यम से हटाए या निकाले जाने के 
आदेश को अवैध घोषित करा सकता है। उसे 
सिविल सेवा का सदस्य बने रहने की अनुमति 
मिलनी चाहिए। परंतु यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि उसे दिए गए बचाव-तभी उपलब्ध 
होंगे जब वह नियुक्ति समुचित ढंग से हुई होगी। 
इस प्रकार, जहाँ नियुक्ति से पहले लोक सेवा 
आयोग की सहमति आवश्यक है और ऐसी 
सहमति प्राप्त नहीं की गई है वहाँ नियुक्त व्यक्ति 
को सांविधानिक बचाव या सुरक्षा का दावा करने 
का अधिकार प्राप्त नहीं रहता। 


संरचना 

संघीय व्यवस्था होने के कारण भारत में दो स्तर 
पर सरकारें हैं : केंद्रीय तथा राज्य सरकारें। 
प्रत्येक सरकार को सौंपे गए निर्णयों से संबंधित 
प्रशासन दो प्रकार के अधिकारियों द्वारा चलाया 
जाता है। केंद्रीय सरकार का प्रशासन चलाने 


वाले अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग की 


सरकार के अंग 


सहायता से भर्ती किया जाता है और राज्य 
सरकार के अधिकारियों को संबंधित लोक सेवा 
आयोग की सहायता से भर्ती किया जाता है। 


भारत की सिविल सेवा में ऐसे व्यक्तियों की 
एक श्रेणी होती है जो केंद्र तथा राज्यों, दोनों में 
सेवारत रहते हैं। इन सेवाओं के लोगों को अखिल 
भारतीय आधार पर भर्ती किया जाता है और 
उन्हें केंद्र तथा राज्यों, दोनों में पद-स्थापित किया 
जा सकता है। संविधान में भारतीय प्रशासनिक 
सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल 
भारतीय सेवाओं के लिए प्रावधान किया गया है। 
संविधान में अधिक अखिल भारती सेवाएं सजित 
करने के लिए भी प्रावधान है। प्रारभिक अखिल 
भारतीय सेवाओं के साथ भारतीय अभियंता 
(इंजीनियर) सेवा, भारतीय वन सेवा तथा 
भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा को जोड़ा 
गया है। अखिल भारतीय सेवा के संवर्ग में 
सम्मिलित सिविल अधिकारी राज्यों में शीर्ष 
पदों पर सेवारत होते हैं। कुछ राज्य अधिक 
अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विरुद्ध रहे हैं 
क्योंकि उन्हें लगा कि इन सेवाओं से उनकी 
स्वायत्तता प्रभावित होती है। साथ ही, भारतीय 
विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, 
भारतीय डाक सेवा तथा केंद्रीय इंजीनियरी सेवा 
जैसी कई दूसरी सेवाएँ हैं जिन्हें केंद्रीय सेवाएँ कहा 
जाता है। इन सेवाओं के सदस्यों को देश के किसी 
भी भाग को स्थानांतरित किया जा सकता है। इन 
सेवाओं को उनके वेतत्त मानों के आधार प्र चार. 
समूहों (ग्रप) में रखा गया है : ग्रुप ए, बी, सी. 
डी.। 


प्रशासन के अंतर्गत, निम्नतर तथा अधीनस्थ 
कार्यालयों में गैर-तकनीकी पदों पर अन्य व्यक्ति 
भर्ती किए जाते हैं। इन सेवाओं के सदस्यों की' 
भर्ती का काम कर्मचारी चयन आयोग करता है 
जिसके प्रादेशिक कायलिय हैं। 


भारत में लोक सेवा 


सरकार के प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत 
प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष होता है जिसे 
सामान्यतया सचिव कहा जाता है। बह अपने 
विभाग में प्रशासन के तंत्र की देख -रेख करता है। 
कभी-कभी अतिरिक्त सचिव भी रहते हैं। सचिव 
की सहायता के लिए निम्नतर स्तरों पर संयुक्त 
सचिव, उप-सचिव तथा अवर सचिव होते हैं। 
विभाग में कई शाखाएँ तथा अनुभाग होते हैं 
इनमें से प्रत्येक अनुभाग की देखरेख अनुभाग 
आधिकारी द्वारा की जाती है। 


केंद्र तथा राज्य स्तरों पर लोक सेवा 
आयोग॑ 


भारतीय लोक सेवा आयोग को ब्रिटिश 
उपनिवेशों में (ब्रिटिश) यूनाइटेड फिंगडम 
सिविल सर्विस कमी शन की तरह संगठित किया 
गया। इसे सिविल सेवा से राजनीति को बाहर 
रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। 
भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर लोक 
सेवा आयोग हैं। 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रश्न 
प्र मांटेग्यू रिपोर्ट (98) द्वारा विचार किया 
गया था। इस रिपोर्ट पर आधारित भारत सरकार 
अधिनियम ।9]9 में लोक सेवा आयोग की 
स्थापना का प्रावधान था। जैसा भारत सरकार 
अधिनियम ।9।9 में प्रावधान किया रया, लोक 
सेवा आयोग, जैसा उसे तब नाम दिया गया, की 
स्थापना |926 में हुई। इस आयोग में अध्यक्ष के 
अलावा चार सदस्य थे। जब |935 का भारत 
सरकार अधिनियम लागू हुआ, तो इस आयोग को 
संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। भारत के 
संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र सांविधिक निकाय के 
रूप में ऐसे ही निकाय की स्थापना हुई और उसे 
संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। 
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लोक सेवा आयोग की संरचना : संघ/ 
राज्य /सयुक्त 


संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक तथा प्रत्येक 
राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था 
है। यदि दो या अधिक राज्य अपने विधानमण्डलों 
में इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के लिए 
सफल होते हैं कि उन राज्यों के समूह के लिए एक 
लोक सेवा आयोग होगा, तो कानून पारित करके 
संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान 
करेगी। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य 
होते हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक 
सेवा आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के 
संदर्भ में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त 
किया जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को (जैसी 
भी स्थिति हो) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा 
अन्य सेवा शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित करने का 
अधिकार होता है। आयोग के लगभग आधे 
सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी नियुक्ति के 
समय भारत सरकार या राज्य सरकार के 
अधीन न्यूनतम ।|0 वर्षो तक पदधारी रह चुके 
हों। अन्य सदस्यों में से आधे अन्य क्षेत्रों से आए 
होने चाहिए। 


आयोग का सदस्य छह वर्ष की अवधि तक या 
संघ आयोग के संदर्भ में 65 वर्ष की आयु तक, 
इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर काम करता 
है। कोई सदस्य संघ आयोग के संदर्भ में राज्यपाल 
को अपने हाथ से त्यागपत्र लिखकर पद छोड़ 
सकता है। किसी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को 
केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया 
जा सकता है। राज्यपाल को राज्य आयोग के 
सदस्य/अध्यक्ष को हटाने का अधिकार नहीं है। 
बह केवल उन्हें निलंबित कर सकता है। संघ 
लोक सेवा आयोग/संयुक्त आयोग के सदस्य और 
अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति ही निलंबित कर 
सकता है। उसे नीचे लिखी स्थितियों में पद से 
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हटाया जा सकता है ' 


(क) जब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई 
सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य 
सरकार की ओर से किसी अनुबंध या करार 
में किसी प्रकार से रुचि रखने लगता है या 
बहाँ लाभ अर्जित करने में किसी प्रकार से 
भागीदार बनता है, तो उसे कदाचार का 
दोषी माना जाएगा। तब राष्ट्रपति को 
आवेदन किए जाने पर उच्चतम न्यायालय 
भारत के संविधान में निर्धारित कार्यविशधि 
के अनुसार इस बारे में जांच करता है। यदि 
जांच रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है 
कि अध्यक्ष या इस प्रकार के अन्य सदस्यों 
को, जैसी भी स्थिति हो, पदों से हटा दिया 
जाना चाहिए। 


(ख) यदि वह दीवालिया हो जाए, 


(ग) यदि वह अपने पद की अवधि के दौरान 
अपने पद के कर्तव्यों के दायरे के बाहर 
किसी सवेतन रोजगार में लगा हो, 


(घ) यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक 
अथवा शारीरिक रूप से अशक्त होने के 
कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य 
है। 

इस आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के 
लिए संविधान इसके अध्यक्ष को सेवा -निबृति के 
बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के 
अधीन किसी पद पर नियुक्त होने पर रोक 
लगाता है। आयोग के अध्यक्ष के सिवा कोई 
सदस्य इस आयोग या किसी राज्य के लोक सेवा 
आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए 
पात्र है लेकिन अन्य किसी पद प्र उसकी 
नियक्ति नहीं की जा सकती। 

इस आयोग के सरकार से संबंधों को केंद्रीय 
गृह मंत्रालय समन्वित करता है। यह अपने 
प्रतिदिन के कार्य और अपने सांविधिक 


सरकार के अंग 


उत्तरदायित्वों के निष्पावन के संबंध में भारत 
सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों तथा विभागों से 
सीधे संपक करता है। आयोग से जुड़ा और उसके 
अधीन कोई अन्य कार्यालय नहीं है। 


संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा 
आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य 
लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा 
बनाए गए विनियमों में आयोग के कर्मचारियों की 
संख्या तथा सेवा शर्तें दी गई हैं। आयोग के 
सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तें राष्ट्रपति या 
राज्यपाल द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित की 
जाती हैं। इधर कुछ समय पहले यह निर्णय लिया 
गया है कि आयोग के सदस्यों की संख्या छह से 
आठ तक होगी। इस, प्रकार अध्यक्ष को मिलाकर 
आयोग की सदस्य संख्या नौ तक हो सकती है। 
संघलोक सेवा आयोग तथा संयुक्त आयोग के 
अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की 
सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा 
आयोग के संदर्भ में ये नियुक्तियाँ मुख्यमंत्री की 
सलाह पर राज्यपाल करता है। 


संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान 
अध्यक्ष का नाम बताइए। 


अपने राज्य के लोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष का नाम बताइए। 





अधिकार क्षेत्र 


संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार क्षेत्र संघ 
सरकार तथा संघ 'शासित प्रदेशों की सार्वजनिक 
सेवाओं तक फैला है। राज्य सरकार की 
साव॑जनिक सेवाएँ राज्य लोक सेवा आयोग के 
अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। संघ लोक 
सेवा आयोग को यह कार्य भी सौंपा गया है कि वह 
दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर किसी ऐसी 


भारत में लोक सेवा 


सेवा के लिए संयुक्त भर्ती योजनाएँ-बनाए और 
परिचालित करने में उनकी सहायता करे जिसके 
लिए विशेष' योग्यताधारी उम्मीदवारों की 
आवश्यकता हो। 


कार्य तथा अधिकार 
लोक सेवा आयोगों के कार्यों को भारत के 


संविधान में निर्धारित किया गया है, ये कार्य 
निम्नांकित हैं : 


|, 


संघ तथा राज्य की सेवाओं में 
नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ संचालित 
करना और सीधी भर्ती के लिए 
साक्षात्कार व्यवस्था को संचालित 
करना (ऐसे पदों के लिये भर्ती, जिन्हें 
पहले से ही किसी संगठित सेवा में 
कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति करके 
नहीं भरा जा सकता, आयोग द्वारा 
संचालित प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार 
प्रणाली द्वारा की जाती हैं) और 


किन्हीं ऐसी सेवा ओं के लिए संयुक्त भर्ती 
की योजनाएँ बनाने और चलाने में 


“राज्यों की सहायता करना जिनके लिए 


विशेष योग्यताधारी उम्मीदवारों की 
आवश्यकता हो। 


साथ ही, निम्नांकित के बारे में आयोग से 
: परामर्श लिया जाएगा : 


(क) सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों पर 


भर्ती की पद्धतियों से संबंध रखने वाले 
सब मामलों पर, 


(ग 


रकम, 


'वपाकाकमाओी 
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अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर 
तथा ऐसी नियुक्तियों, पदोन्‍नतियों या 
स्थानांतरणों के लिए उम्मीदवारों की 
उपयुक्तता पर, 


भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पद 
पर सेवारत किसी व्यक्ति की प्रभावित 
करने वाले सब मामलों पर तथा ऐसे 
मामलों से संबंधित स्मरणपत्रों या 
प्रार्थना-पत्रों पर, भारत सरकार या 
किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या 
भारत में क्राउन (ब्रिटिश) के अंतर्गत 
सिविल पद पर सेवा कर रहे या सेवा 
कर चुके किसी व्यक्ति को भारत की 
संचित निधि/राज्य की संचित निष्षि से, 
जैसी भी स्थिति हो, राज्य द्वारा भुगतान 
हो सकने वाली धन राशि संबंधी दावे 
पर जब कि उस व्यक्ति द्वारा अपने 
कर्त्तव्य-भारों के निष्पादन में किए गए 
या किए जाने का अभिप्राय रखने वाले 
कार्यों प्रे संबंधित किसी भी कानूनी 
कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए . 
खर्च की गई उस राशि के वास्ते अपना 
दावा प्रस्तुत किया हो, और 


भारत सरकार या राज्य सरकार के 
अंतर्गत या भारत में क्राउन (नरेश) के 
अंतर्गत सिविल पद पर सेवारत रहते 
हुए किसी व्यक्ति के घायल होने से 
संबंधित पेंशन को प्राप्त करने के लिए 
किसी दावे पर तथा ऐसी पेंशन की 
धनराशि संबंधी किसी प्रश्न पर। 


क्‍ जब मंत्रालय अंतिम रूप से कोई नियुक्ति 
(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते हैं, तब भी आयोग की सलाह ली जाती है। 
करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में सेवा-निवृत्त हो रहे या हो चुके अधिकारियों की 
पदोन्नति और स्थानांतरण करने में पुनः नियुक्ति के प्रकरणों में भी आयोग की राय 
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मांगी जाती है। 


ये आयोग स्थायी या अर्धस्थायी नौकरियों के 
मामलों पर भी विचार करते हैं। जब कभी 
विवादास्पद पद पर सीधी भर्ती आयोग के 
अधिकार -क्षेत्र के अंतर्गत होती है, सरकार 
हक से परामर्श करके ऐसे प्रकरणों पर निर्णय 
लेती है। 


राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए आयोग के 
पास भेजे गए किसी भी मामले पर परामर्श देना 
आयोग का कर्त्तव्य है। 


लोक सेवा आयोगों द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण 
कर्त्तव्य-भारों में कुछ ये हैं : 


]. परीक्षाएँ : आयोग विभिन्‍न अखिल 
भारतीय और केंद्रीय सेवाओं /राज्य 
सेवाओं के लिए, जैसी भी स्थिति हो, 
खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ लेते हैं। 


2, कई वरिष्ठ पद : विशेषतः नियमित रूप 
से संगठित वेतनमानों तथा सेवाओं में 
ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति से भरे 
'जाते हैं जिन्होंने अपनी सेवाओं में 
कनिष्ठ पदों पर निश्चित अवधि तक 
काम करने का अनुभव अर्जित कर 
लिया हो। 


3, अनुशासनात्मक प्रकरण: अनुशास- 
नात्मक मामलों में सरकारी कर्मचारी को 
कोई दण्ड देने से संबंधित राष्ट्रपति/ 
राज्यपाल के आदेश पारित होने से पहले 
आयोग से सलाह लेना जरूरी है। 


4. कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति : कभी -क भी 
सरकारी कर्मचारियों पर ऐसे कार्यों के 
लिए अभियोग चलाया जाता है जिन्हें 


सरकार के अंग 


अपने शासकीय कर्त्तव्य-भार के निभाते 
समय उन्होंने किया हो या करने का 
अभिष्राय रखा हो। अपना बचाव करते 
समय सरकारी कर्मचारी द्वारा उठाए 
गए कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति के दावे 
आयोग के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। 
ऐसे मामलों में आयोग को प्रत्येक 
मामले-विशेष की परिस्थितियों के 
संदर्भ में कर्मचारी के दाबे के औचित्य 
के बारे में जाँच करके सरकार को 
सलाह देनी होती है कि कितनी धनराशि 
की प्रतिप्ति की जाए। 


5. एकसेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के 
मामलों पर भी आयोग सरकार को 
सलाह देता है। 


विविध पहलू 


संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या 
कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और पेंशन 
सहित आयोग के सब खर्च भारत की समेकित 
निधि या राज्य की समेकित निधि पर, जैसी भी 
स्थिति हो, भारित होंगे। 


लोक सेवा आयोग का कर्त्तव्य होगा कि अपने 
कार्य के बारे में वे प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति/ 
राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति/ 
राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि रिपोर्ट की एक 
प्रति विधायिका के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत 
करवाए। साथ ही, ऐसा कारण पत्र भी 
विधायिका के सामने प्रस्तुत किया जाए जिसमें . 
उन मामलों के बारे में ज्ञापन हो जिनमें आयोग 
का परामर्श स्वीकृत नहीं किया गया। 


सुधार के लिए सुझाव 
प्रशासन सुधार आयोग ने इन आयोगों की 


भारत में लोक सेवा 


सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कछ 
सिफारिशें की हैं। इनमें से कछ का उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है : 


।. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की 
नियक्ति करने में राज्यपाल संघ लोक 
सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक 
सेवा आयोग के अध्यक्ष से परामर्श ले! 


2, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की 
नियुक्त करने में संघ लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष से परामर्श लिया जाएगा। 


3. संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य -संख्या 
का न्यूनतम दो-तिहाई राज्यों के लोक 
सेवा आयोगों के अध्यक्ष से परामर्श 
करके लिया जाए। 


. 4, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से 
कम से कम एक सदस्य को दसरे राज्य 
का निवासी होना चाहिए। 


5. आयोग की सदस्यता के लिए न्यूनतम 
शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त 
डिग्री होनी चाहिए। 


6, सरकारी अधिकारियों में से चयनित 
सदस्य ने राज्य सरकार या केंद्र सरकार 
के अंतर्गत न्यूनतम दस वर्ष तक किसी 
पद पर कार्य किया हो। उसने राज्य में 
विभागाध्यक्ष या सरकार के सचिव का 
पद या केंद्र सरकार के अंतर्गत समकक्ष 
पद या उच्च शिक्षा के संस्थान में 
समतुल्य पद धारण किया हो। 


7... गैर-सरकारी व्यक्तियों में से चुने गए 


9] 


सदस्यों ने शिक्षण, कानून, चिकित्सा, 
इंजीनियरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी 
(तकनालाजी), लेखा-विधि या प्रशासन 
जैसे मान्यता प्राप्त व्यवसायों में से 
किसी में न्यूनतम 0 बर्ष तक कार्य 
किया हो। 


मूल्यांकन 


आयोग बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उनके द्वारा भर्ती 
किए गए सिविल कर्मचारी /अधिकारी भारत की 
प्रशासनिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। 


आम तौर पर यह बात मानी जाती है कि 
समाज में तेजी से सामाजिक आर्थिक बदलाव 
लाने में साव॑जनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही 
है, पर भारत के विकास से संबंधित प्रशासन में 
तौकरशाही की भूमिका के बारे में कई 
गलतफहमियाँ हैं। नौकरशाही को सामान्यतः: 
लालफीताशाही, अनमनीयता और अंतहीन 
नियमों तथा विनियमों से जोड़ा जाता हैं। 
परिवर्तन लाने के स्थान पर यथास्थिति बनाए 
रखना नौकरशाही का मूल लक्षण है। यह भी 
आलोचना हुई है कि नौकर शाही का स्वभाव या 
स्वरूप नगरोन्मुख और अभिजात वर्गीय है और 
ग्रामीण अंचल की आवश्यकताओं से विमुख है 
यानी वह शहरी मिजाज की है और समाज में धन 
और सत्ता की दृष्टि से तथाकथित बड़े लोगों के 
हितों पर ही ध्यान देती है। विशेष बात यह है कि 
हमारे समाज में विकास के कार्यकलापों को 
बुनियादी तौर पर चालबाजी से भरे राजनीतिक 
प्रबंध का मामला समझ लिया गया है। यदि 
राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर उच्च सिविल 
सेवाओं में भर्ती के समय आयोग इन पहलुओं पर 
यथोचित ध्यान देंगे तो इनमें से कछेक दोषों से 
हम बच जाएँगे। 


92 सरकार के अंग 


कछ करने को 


राजनीतिक विज्ञान के छात्र अपने क्षेत्र के कुछ सिविल अधिकारियों (जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का 
निदेशक, शिक्षा निदेशक, किसी स्थानीय स्वायत्त निकाय का प्रशासक आदि) के साथ भेंट की 
व्यवस्था कर सकते हैं। वे उनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी भर्ती और 
प्रशिक्षण कैसे होता है और उनके कार्य और दैनिक कार्यकलाप क्या हैं। सिविल अधिकारी उन्हें 
. लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही की भूमिका के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। 


(पूछे जानें वाले प्रश्नों को शिक्षक की सहायता से पहले ही तैयार कर लिया जाना चाहिए) 


अभ्यास 


|.' भारत में सिविल सेवाएँ कैसे अस्तित्व में आईं? 

2. कर्त्तव्य-भारों के निष्पादन में सिविल कर्मचारियों की रक्षा क्रिस प्रकार होती है? इस 
संबंध में सांविधानिक सुरक्षाएँ क्‍या हैं? 

3. लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ तथा कार्य बताइए। 

4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 

. _|, स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत लोक सेवकों की भूमिका में अंतर बताइए। 

2. भारत में लोक सेवाओं की संरचना। 
3. लोक सेवा आयोगों का संगठन। 


अधिकार -पच्छा (070 ५४/ध9॥0) 

यह आदेश ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया 
जाता है जो किसी सार्वजनिक पंद का दावा करता 
है या उसे हड़प लेता है। इस आदेश के द्वारा 
न्यायालय यह जाँच करता है कि व्यक्ति किस 
अधिकार के अंतर्गत अपने दावे का समर्थन 
करता है। 


अध्यादेश (0/0॥॥/८९) 

जब संसंद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और 
किसी उद्देश्य विशेष के लिए कानूत्र की 
आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी 
कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद 
द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व (70.0॥॥078] 
२९१॥९४शा॥0) 

प्रतिनिधित्व अथवा मतदान की एक पद्धति 
जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि 
निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या मतदान में उनके 
समर्थक मतों के अनुपात में रहे। 


उत्प्रेषण ((!९70शा) 

ऐसा आदेश जो किसी अधीनस्थ न्यायालय को 
इस आशय से दिया जाता है कि अधीनस्थ 
न्यायालय किसी मामले फी कार्यवाहियों की 
अभिलेख को, उच्चतर न्यायालय के पास 
विचारार्थ भेजे। 


शब्द 


जनमत संग्रह (7]९0६९॥८) 

यह वह विधि है जिसके द्वारा किसी राजनीतिक 
मुद्दे पर जनता की राय ली जाती है। विभिन्‍न 
विकल्पों पर जनता अपनी राय मत द्वारा व्यक्त 
करती है। उदाहरणार्थ, 935 में सार क्षेत्र (पहले 
यह जर्मनी का प्रदेश था) के लोगों को जनमत 
संग्रह द्वारा यह निर्णय लेने का अवसर विया गया 
कि या तो वे जर्मनी का भाग बन जाएँ अथवा 
फ्रांस का भाग बन जाएँ अथवा राष्ट्र-संघ के 
प्रशासन के अंतर्गत आ जाएँ। 


निंवा प्रस्ताव (((शा॥रा९ '०॥०॥) 

निदा प्रस्ताव को संसद में विरोधी दल के नेता 
अथवा अन्य सदस्यों द्वारा सरकार की नीतियों की 
आलोचना या उन्हें अमान्य करने के लिए प्रस्तत 
किया जाता है। निदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर 
सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। 


क्षमावान (?29॥00॥) 

क्षमादान एक प्रकार से राज्याध्यक्ष द्वारा दिया 
गया दया का दान है। किसी व्यवित को जिस 
किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है उसे 
क्षमांदान के द्वारा रिहा किया जा सकता है। इस 
प्रकार अपराधी स्वतंत्र हो जाता है। भारत मैं 
राष्ट्रति तथा राज्यों के राज्यपाल किसी 
न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे 
सकते हैं। 
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नियंत्रण और संतुलन 
((॥९९८४६ 970 89]9॥0९5) 


इस व्यवस्था के द्वारा सरकार के विभिन्‍न अंगों 
की शक्तियों को उनके निर्धारित कार्यक्षेत्र के 
अंतर्गत रखा जाता है। यदि शासन का कोई एक 
अंग दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण 
करता है तो उस पर वह अंग नियंत्रण लगा 
सकता है। इस तरह सरकार के तीनों अंग एक 
दूसरे पर लगातार नियंत्रण रखते हुए सरकार के 
कार्य में संतलन और समन्वय बनाए रखते हैं। 


निर्वाचक मण्डल (77]0000/8 ((0०॥९९१९) 
विशेष निर्वाचन के उद्देश्य से गठित निर्वाचकों 
का विशेष समूह। उदाहरण के लिए भारत के 
राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु संसद व राज्य विधान 
सभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का 
गठन करते हैं। 


निषेधाधिकार (४८०) 
मुख्य कार्यपालिका द्वारा अच्छी प्रकार से सोच- 
विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर 
अपनी अस्वीकृति। और इस प्रकार इसे कानून का 
रूप लेने से रोक देना। 


न्यायिक विधि निर्माण (]७0॥९09। [,0(58॥0॥) 
विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से भिन्‍न, ऐसे 
कानून जो किसी मामले की सुनवाई के दौरान 
न्यायाधीश के निर्णय के आधार पर बन जाते हैं। 
यह न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय से उपजा 
कानून है जो किसी संदर्भ विशेष में मौजूदा 
हा , संविधियों की व्याख्या पर आधारित 
होता है। 


प्रत्याहृवान (२९८॥) ) 

कार्यविधि से : पूर्व असंतुष्ट मतदाताओं की 
निश्चित संख्या द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर 
निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को समाप्त 
करना। 
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परमादेश (9॥09॥775) 

इसका अर्थ है ''हम आदेश देते हैं''। यह एक 
आदेश या जारी रिंट है जो उच्चतर न्यायालय 
द्वारा अधीनस्थ ' न्यायालय अथवा सरकारी 
अधिकारी अथवा निगम अथवा किसी अन्य 
संस्था को दिया जाता है। 

बंदी प्रत्यक्षीकरण (॥08९85 (:09प्र5) 
व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा 
अवैध एवं अनचित रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति 
को सशरीर प्रस्तुत किए जाने का आदेश। 


महाभियोग (]॥0९8८॥0॥) 

व्यवस्थापिका द्वारा राष्ट्रपति तथा उच्चतम एवं 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लगाए गए 
किसी आरोप के सिद्ध किए जाने की प्रक्रिया। यदि 
आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इन व्यक्तियों को 
पदच्युत कर दिया जाता है। 


लूट-प्रणाली (590।5 5952) 

राजनीतिक संपर्क के आधार पर पद चाहने वालों 
के बीच सरकार के अंतर्गत पदों का वितरण 
जिसमें कभी -कभी पद धारियों की योग्यता के बारे 
में जरा भी विचार नहीं किया जाता। यह व्यवस्था 
संयक्‍त राज्य अमरीका में प्रचलित थी जहाँ 
सरकारी पद निर्वाचित दल के समर्थकों में 
वितरित कर दिए जाते थे। 


सामूहिक उत्तरवायित्व ((१0॥0८(१९ 
07९59०7४ां0॥(9 ) 

यह संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण 
विशेषता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सरकार 
के प्रत्येक निर्णय और कार्य के लिए सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होते हैं। यदि उनकी नीतियों को 
संसद का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता तो संपूर्ण 
मंत्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका 
आधार यही है कि सब मंत्रिगण अपनी भूल-चूक 
व समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति सामुहिक 
रूप से उत्तरदायी होते हैं। 


पुन मी अओक अऑम मामा भा बम. बडा. मंडी: आम. विधा भगत भरा हुमा. आम... बडी. आम. 


पया हमे कम कक लिरम कुमम आम. हज. मानक. बकक.हाम्ण। शाम भोज का आम). जा आग. 


प्रश्नावली 


पुस्तक के विषय में आप अपन्ती टिप्पणी और मत नीचे दी हुई प्रशनावली में देने की कृपा 
करें। पुस्तक से थे पन्ने अलग कर लीजिए और नीचे दिए हुए पते पर भेज दीजिए : 
विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं धान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली-[[0046 


प्रश्नों का उत्तर देते समय यदि जगहभअपर्याप्त लगे तो कृपया अतिरिक्त पन्ने पर भी उत्तर 
लिख सकते हैं। 


प्रश्नावली अध्यापक और छात्र दोनों के लिए है। तारांकित प्रश्न केवल अध्यापकों के लिए 
हैं। 

अध्यापक/छात्र 

(क) नाम 

(ख) विद्यालय का नाम और पता 


(क) पाद्ियपुस्तक का नाम 
(ख) कक्षा 
(ग) पुस्तेक की भाषा 


, (अ) क्या पुस्तक की साज सज्जा एवं छपाई आकर्षक है? हाँ/नहीं 


(ब) क्या पुस्तक का मूल्य उचित है? हाँ/नहीं 
क्या आप पुस्तक को आसानी से समझ सकते हैं? हाँ/नहीं 
जो शब्द समझने में कठिन हैं उन्हें नीचे लिखिए। 


अमन समा जाता आमम। अमा आम जि आम आधा भा आम समा आराम पीला मियीट आम नयओं। मा आम आम आम. धानूझ. इमाम मिनी। परम. पाया कमा आम आम पीला कमान का बम 2 आम. मामा बा बन न साथ. आता 
आया शाम सा हा बयूह आआ मामा माता मात्रा कण गाँति। मक मामा साहा मामा प्रात मा, सी केक का मागह.. धंधा मय ग्रागा माह का. का बा सछ हम हा मामा क्रम सादा साझा बम ब्रा डा बा इक मा 
सम आम आम खाई, मामा परममाः गा. . किमी. मो. लि आरा आराम. आम कमा परीकिका मील ननू। पारा आय अमभ भम.. आभा हुमपुड सिम. आता. किममी ऑ।. माहम आना, आम. आम. किम. मम. भा. पूरमम कओ। डाक मा समा मना... शाम 
मा बाका मम आम भात्रा मंडी) फरीका मेक सा नेडा माता भरामा भा किम भत्ा #ग कमा आभा कआा.2. आम मी... सकें भरा गरम आम क्रीम की साहा में भरता. भा सता केश समा हुआ प्रा गम भय मा समा बता 


किम आम आम आम कमान पारा आम के. मम पदओ परीडओ। अमा आा आम आम मम. जीय॥ 2. कक. धन्‍म.. डममओ आया काका रत कथा साया कं ऑओस पे आम आम आम मम पम्प फमय #ाम। आम ऑमओं कमल भा आय 


आ डा जाम हराम आम मूड भा आओ. आम. पाक. कमा व्यारां आम आम प्रीकाआ प्रीमीओ. डक मय. #ाक बी. वाक कक जनम व भा आयीड. पक आग काम भा अम आम. साहक. भा. शा. धान. विकाम. वा. हम. आम. पमात 


96 


के 


*# (), 


कक 


उन अध्यायों का नाम तथा पृष्ठ संख्या बताइए जिनकी भाषा समझने में कठिन है। 
अध्याय संख्या पृष्ठ संख्या पंक्ति 


३9७३3 5 +तज. + नम बल वी: अकयाी ७8७ च७७ज- चयन ७ ०-०>०»»»»»०»०» ०-०. आम» 3०». 2०००७ «००००» पृद-#-2म, 
हित... व» अमयुडन-जनाा-- ममता अधममममआआआआआआ 2 डा. आम अडुा&० 


क--फ]६२ "|फप“"एौ/-- “ते +ै+त"> जन पा चघतघयएा- - कय+- 


रम>>मः« आरा, आााुडा..आ. हु. &.-"आ,-तहुनन्‍ह.०.आम«_म_म_म-मन. अन«म«स्‍»म«म«म»+ वाहन मम-पम-. अम«मम- मम» ऋमम«»«>>««म«««. 


अलमममम-म-भ-मभ. मममम«म«>+++++..... «मम. मा न. सम» ऋमम»»ा ऋम>«>म>मं>ंमंम«मभ।.« ऋमम«मममममममममभ«ा-ाक आम» मनन «7 “अ.न्‍>>न>««» का 2. के अवमअ>ण«»«ण«»भा.. हा “ला  अमम«««»« 4 3 अनम«णण«ण«भा- 


क्या आप समझते हैं कि इस पाठ्यपस्तक की विषयवस्त राजनीति विज्ञान के पाठयक्रम के 
अनरूप है? हाँ/नहीं 


(।) कृपया पुस्तक के उन अंशों को इंगित कीजिए, जिनमें लैंगिक, जातीय,  वर्गीय, 
सामदायिक, प्रादेशिक और सैद्धान्तिक पवाग्रह प्रतिबिम्बित होते हैं। 


पूर्वाग्रह पृष्ठ संख्या पंक्ति 


न अनन न + नत++5 “5 5 पख:णण घपपएपथखजतत5७! न-+5 अन्न. आऊआभे कना वायंीं “कला: पाया क॑थाे किम इक पहन सवार मर फरमान पमनााभनन के भोग भ ने वकमअअभ कक भालफिनन के 


रन भार ।भीमामणणनारीाााी चारा नाता पर पैन +++». +-  «“ट बन्कवितज-+ पते पता 


 न- क्‍+-. “काने अनत+ 5-5 च-+न+-. “-  धपनजन-े अंं+-- अ+-त. 5 «“ «८ का कल नखखखण दया 6 खाया दध॑ताखण।।जा। अू॑चए॑“॑“|ए न्‍>मूहा--.. धाम .-.23>. ७ ८७3). 4७3 ९३७3». स३आ3... 2७333». ल्‍मल्‍ल्‍ाछन्म्मक 


(2) इस पाद्यपुस्तक की विषय वस्तु के वे अंश बताइए जो अन्तर्राष्ट्रीय 
सौहार्द्व की भावना के विरुद्ध हों। 





(।) उन अध्यायों का उल्लेख कीजिए जो आपकी राय में विषयवस्तु से अधिक बड़े हैं। 


क्ाियण+न ऊअऊननान चने ५" आन धन धन पतन अंना _ बन ए 6“ अजय पा ला ला पा खेत बज  जजिनन्‍-त धवनाओ नी अ+>3 5 जन कब्ज अत “पा ऑजि- ५७ “कली आकाणाययए टिकी 


>िकननन-म-म-म-न मनन थमा अनम-«मननन.िनननन- नमन अनमममममममममं---म अमन अनमन«म«ममीम3 अमन अननना तक वननिनननन “नाननभगभगभग-.बुिनिनोनगभग- िनननननगभगए अपन मनन. नमन िनननननननननन+. मनन. मनन नमन नमन. हर न 2» विन. विनननभन-.क्‍ विननननननगनननन-+. «ननननननननंनंननना मनन. ०3 सन.» स्‍नननननन-.. िननननननननन-ंााणः..ननननननमनानमन-न 


(2) उन अध्यायों का उल्लेख कीजिए जो आपकी राय में विषयवस्तु की दृश्टि से 
अपर्याप्त हैं। 


7स_>«.«_.__म_म_म+ बुननम>ममममममममभ. मम. आममममत--पम- का से; अनमिम... हपनमममअमम>मभ ्रमम«ममममम>ममम. मनन पममममआममममम मं आमममअममममममममभा मममभः--“-००।.. स्‍ाााााा-व्मनन+.ममअअॉअनमंन्‍ऊममभ«भाना। अरमआ«भम>मममा-) "ममममम«मभा-. अ्िलानमभननऋआए«2. 
अमन» म>ममममनमम««भ«»॥ टी... .मममआ»आ+ मम» अमममआआआ» मा पममभ-कनाााा-ा-- लमअमममममममममम5+ . लमममआ»»ममममममम नमन. किम नम अममिममअ>«>«+. डरमअ»मम«म«मभा-त आम फित 


न्‍अम«मममममभ मम. मममममममममममम मम. ममममममममममपमम कर -अममम>»>>«»»ा आमने. 
न्‍र-->>»- ७३०... अमन. म- 2«««णनम«ण««न«««भ अम«मी-पण- पा “-लन««भ रन न»«म»»» मनन 4 नननन»«»»«»+म+मन ७3००» अतिननन«»«म«ण«»»ाण॥ अम«««णम«भाााा डी 2 +न«मननती 
चली लीक शीला  ्‌ए एज,  इ इ  अओ एज,,एएणज॑नआईि॒शलनणिणणाओं 


क्या पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में दिए गए चित्र विषय वस्तु को समझने में सहायक हैं? हाँ/ 
नहीं 


उन्त चित्रों का उल्लेख कीजिए जो पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक नहीं हैं। 
पृष्ठ संख्या चित्र संख्या शीर्षक 


कप म.. 'ििशा०----- ७००० कनण०मममम, ्ीिययण+ “+++5 
ानपी-- २० आरा >++-->->मन्‍न्‍ऊमन»० अमम»मम५मममम«>म«म» अममअन«>म>«»% आम. धिननमममीी-अमना- तनमन मनन 2-० पाहनकरीयन--8स्‍मनी- ऑमाानन-न्‍---- अनम«मणन«%«%मन««भ»भ अम«»«>मम««ममम«ममभी वलमी॑नमममममभभा पमनममममम>माा नई न ्णओ आमिर 


न्‍ जज» मम««मम>म» अमम>म>>«ं>«ं>ंक«> 9». आन... मी गया #7+++यहान--_ न्‍अममममममम« अमल» अमममअममममममममभन-- आलम वाहक. पिला. आम». न्‍वयन-»-»->नम»»भ अमम««»०म«०«««०««»»« आ«»»«»»»»»»«» हामननममममभभमभमभ।. शममम«ममम«मंभमभ«भमभमन «अभममम«««म«»«ं»ं«ं»«ं>«ंममभभ.. अम«म««मन«ंमम««भा ितानान हू फिनननननममाी कमननन-ाभी- 


, कुछ अध्यायों के अंत में कुछ करने के लिए क्रियाएँ सुझाई गई हैं। आपने अपनी कक्षा में इनमें 


से कितनी क्रियाएँ आयोजित की हैं? बताइए। 


०.ब....। उअमन पास»... उमा) ,ाममीजमी०+-+ पा... मम» पम»»«»», मनन अमान किक --ाा का २७७७०. 2-4 अमर. 3०-23 आआ- 3“. थ७७ग+ल ७७ १७-49... भर --... अत 93). मम रन. 3विनननननन-++++33<. 3 3--.. +परममम«ीयाननर बन ज धिााा 


िन--- उम«म-म-म-म-म-म-ममा स««-«-मभ-«तीना-3० ०-ध33-3.ब. ६ 4ामानानानाना -रिनाननन-म-ना मनम-ंम-ीाय- 2 अन«मीनानानने िनमयरनान-मझन डडवनन-ननमम रिगानकसि-नननक अनामीनो--3,+ बनना बा» जीन 4 2 निननाननो ननीननीनीनन वन. की नमी ऑऑीततओड  - न -:: क्‍कऑअ सा चख्व् ली आला. ड ड4फ [उे स स्‍अउस टी चअ्ौ. 


(।) इन क्रियाओं को करते समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा? 


3-3. ७०-७७ नमक “-मम««»ा-म»«»«»न अम«»«»«»«««म«म«» « ल्‍«»«»«»««««>«»» ऋम««»«म»म«भ. अमम«»«««»«म न ननम«म>ण««भ«»भ >> पनीर अलममम«मनमभ«» आममम«ममममममं>म»भः अमम»«>«»+ममम»«>मम»ं॥ न पमतियानन।..मममभमभ-मी अनमस्‍नस्‍न«ंभभंभभ अमम««»«ं८भ««०भ»«+ परम» अममममण«ंम«मंभ-भभा अममम«»«मम»«»«»म««»ा बम अकाल» अमम««»ममभ«म«भ«भ. न --बननमनम बम»»»- परम» अिनिनाननममम-भ अमम««म«मम«म««»भ 


«मम. मम-.ब. 3 233- न “मनन >«»«»«»««म«ं«««»» « ऋ««««««>«म«» आन» नमममम झहनननम+म ही नमन... «अमम««म«ं««०«०«म«»भ कॉम). >++»»»»»»>म«मभ पभ»««म«»«+«»«ं>««मभ अमम»««»«ं>«ंम>««क टनीशगाननन. ममम%भ"«मीओ की) #»>ममममंनंभ-रन अनमममममण«मभन«भभभ नमन... अलममममम>मभभमभभ-मभ अमन 4 मम नमन बडतिलाननमम८-नंभभभा अमममम"मममभमभम«भ«»ा 3. जनम. .ऋम«»«म«मममममम«भ न नम«मणनम«भभ आमम«««»««मम." 


(2) क्रियाओं को आयोजित करने के लिए कछ निर्देश दिए गए हैं। इनमें 
से किन क्रियाओं के लिए दिए गए निर्देश अपर्याप्त हैं? 


प्रत्येक अध्याय में चौखटे के भीतर क॒छ प्रश्न पूछे गए हैं। 


(() क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं? हाँ/नहीं 

(2) क्या वे पुस्तक की विषय वस्तु को समझने में सहायक हैं? हाँ/नहीं 

(3) क्या आपको ये प्रश्न रोचक लगते हैं? हाँ/नहीं 

(]!) क्‍या आपको पुस्तक में दिए ग्रए. अभ्यास के प्रश्न रोचक लगते हैं? 
हाँ /नहीं 

(2) अभ्यास के उन्त प्रश्नों को इंगित कीजिए जिन्हें आपकी राय में बदला 
जाना चाहिए। 


पृष्ठ संख्या अभ्यास के प्रश्न की संख्या 


कन_«««++++++भ+ वह >> >«»«+क .अक+ #ा+++ मनन. साहनन»«म«>न«त. हि... समन नमक >«>»>»भ आम»««मम«मममम«त अम«««मणण«%मन«भभ««. अं त-नीय;।न अमन अमन, “मम««««म««०५»०«««» “ममम«नन...िनन«ममनभा-3, “3++»»«»«०«»भ+म+भभ “अ9म«»«»»«»«»«... 33 रन. न. २८-83...“ “मन भीम. अम«म««मन«भ-फिजम 


रियल झा +-२ लि ०». वन»««मण«णन»«भफान॥ #«»«»»«»«»«»«»«»««»» हनन... «नमन» ना-फननमनममम--भ अममममाहननमममन-म-+++ पा>- >«मम-अनम«ीगा..आनमममनमणन«मभ»भ 


अमेन्‍नााका. अन्‍म>म»» पेज अममम«ममः कम... आफ के. 2... गम.“ पऋतमममममममममममक+ मत «रन नकल» मम क्‍फुलमम»>मम>-ामम 3 आम» “मनन अननमनन+ >मम»-मन«>>>«« 


अमन सम«भ-ा अमन ऋम«»«मम»«भा मम #»«»«»»»»»म आती मयम»>मममम»भ आम. ."»«ममभा-म»«भा- अ»»«»««««मयाानन»»ा टन»... फा--सनन+ १० म. अमन कील 


97 


98 


3. पुस्तक के अंत में 'कठिन शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को नताइए जिन्हें ठीक तरह से नहीं 
समझाया गया है। 


विननगनग:2गनानन लिनननननननननन सनम. मिननननीियनान-.. नमन ८ नाननानान «निनन---नगातियो *+_-+-+-- हम ऑी--ा “3-3 अननगग- ओननायाय अनननगनगन. अनननननननननन..अनननननननमनना.. जानना >--नननननननननना सनम. जिन“ नमन झहिनमननानीीिय-"..ल्‍मी-+ीननननमंम-म-नना. अमन. अमनननममृन...अनानननमममं-न-ान. हननन-नन-..हानननननन ना. अन«नमम»«--मकान 


अमान» «न अ-»+--«% ७» अम««शमम«मभन»॥ अमम«म»म»«»म««भा-म अमममम»«म»>«ान. >ी-पम»««भ-भ ७७." ७. अन3 ..42७333+333 «28७3333 «७०333 ७93.-33.-.33..3.स2.-3+. अममममममम««ंभा-पम-. अममम»«»«ं«ं»«मभ+ नमम«मभम«ं«>म«भमभमक सम» मन. २७. ल्‍म«»«िनशनन 2++++++++ «93333. बहन अमंम««म«म«»मं»«ं»>मंम«मभभ अममम«>«क%८«>»»म»मः«भभ अमम»»»»»ममम पालना न 


न. ब-न-- ८... कि ताता----- अनकारलीनन-मना पिया हपरमम«««मा ये तिग.  ननननतनत मममममममममभ"-मम»भ मम मल “पमलममममभ-ाा--. आीिममअमममम»+ 3 अमममममम>मममम«भ% ;। अममस्‍ममममममभ»भ। « अमममम«ममममंममभमभा “मार... किक. सम... मम <अनमममममम........॥ ओर अमल पं ऋममममममं>मम>मममभा भ्नमममम«..-.ल. “>- मम अत पमममममममम- ममममममममममममम%% नम». पा. #-भमममम-मममक 
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